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मैं सत्य के समान कठोर और न्याय को तरह अटल 
रहेगी । इस विषय पर मैं नरमाई से सोचना, बोलना या 
लिखना नहीं चाहता । नहीं ! नहीं ! जिसके घर में आग 
लगी हो, चाहे तो आराम के साथ चिल्लाने को उसे कहो, 
चाहें बलास्‍्कारी के हाथों से, अपनी पत्नी को धीरज से 
छटाने को उसके पति को कहो, माता से भले ही कहो कि 
आग में पड़े हुए अपने बच्चे को धीरे-धीरे बाहर निकालें, 
लेकिन मेरे उद्देश्य में ढील बरतने के लिए मुझ पर जोर 
मत डालो | मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया हुँ कि मैं गोलमटोल 
बात नहीं कहूँगा, में क्षमा नहीं करूँगा, तिल भर भी पीछे 
नहीं हटंगा और मेरो बात सबको सुननी ही पड़ेगी । 


-बविलयम लॉइड गरिसन-लिबरेटर में से 
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ग्रकाशकोीय 


महात्मा गांधी ने एक सपना देखा कि स्वराज्य के बाद भारत कैसा होगा 
सन्‌ “३०-? ३२ में उनके सत्याग्रही वालंटियर गाँव-गाँव अलख जगाते हुए गाते 
फिरा करते थे-- द 


यह हिन्द मेरा आजाद रहे 

साता के सर पर ताज रहे। 
घी-दूष की नदियाँ हों बहुतो यहाँ । 

हरसू आतनूद स्वराज रहे॥। 
ये किसान मेरे खुशहाल रहें, 

पूरी हो फसल सुबसाज रहे। 
सब हिन्दू-मुस॒हृमाँ एक रहें, 

भाई-भाई-सा रस्सो-रियाज रहे ॥।**' 


स्वराज तो हुआ । देश-भक्तों की तपस्या फली । पर स्वराज्य का जो सपना 
उन्होंने देखा था, वह सपना कहाँ पूरा हुआ ? आज की जो दयनीय स्थिति है, 
उसमें कोन दुःखी नहीं है ? आजादी के पेंतीस सालों के बाद भी जो हालत है, 
उस पर किसे सनन्‍्तोष होगा ? 


सर्व-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्री ठाकुरदास बंग ने अपनी यह वेदना इस 
पुस्तक में मुखरित को है । जूते में छेद कहाँ है, इस पर उन्होंने गम्भीरता से 
प्रकाश डाला है। आज महेंगी और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, कुर्सी और 
सत्ता के लिए जो छीना-झपटी है, न्याय और सत्य की जो दुर्दशा है--उसका 
कारण क्या है,--इस पर आपने गहराई से विचार किया है । 


“- है ०» 


न्‍्न्पड ०- 


इतना ही नहीं, आपने आज की स्थिति के सुधार के उपाय भी सुझाये हैं 
और स्थान-स्थान के उदाहरण देते हुए बताया हैं कि अन्याय और अत्याचार 
का विरोध करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि बहुत से लोग या बड़ी संस्थाएँ 
आपके साथ हों--सत्यनिष्ठ व्यक्ति अकेला भी आगे बढ़ सकता है और उसके 
अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । 

कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नागरिक अपने कर्तव्य की ओर ध्यान 
नहीं देते । चुनाव में गलत आदमियों को वोट दे आते हैं और फिर जब वें 
घड़लले से गलत काम करते हैं तो हम अपना माथा ठोकते हैँ। लोकतंत्र में लोक 
का कल्याण तभी सम्भव हैं, जब नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों 
ओर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सचेष्ट हों । 


आज किसानों की, हरिजनों की, महिलाओं की जो दुर्दशा है, देश में 
व्यसन और असंयम की जो बाढ़ आ गयो है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक 
सभी क्षेत्रों में जो गन्दगी आ गयी है, उसे दूर करने करे लिए जब तक देश के 
सभी नागरिक कृतसंकल्प न होंगे, तब तक देश का कल्याण सम्भव नहीं । 
विद्वान्‌ लेखक ने हमारे त्राण के जो उपाय सुझाये हैं, उन्हें अच्छी तरह समझकर 
उन पर अमल करने से ही हमारी और हमारे देश की स्थिति सुधर सकेगी । 
जो जितना कर सकता है, वह उतना तो करे। यदि हम इसमें उपेक्षा बरतेंगे 
तो स्थिति दिन-दिन और विषम होती चलेगी । द 
. हमारा विश्वास है कि देश के सभी नागरिक इस पुज्ततक के विचारों का 
चिन्तन-मनन करके अपने कर्तव्य का बोध करेंगे। सरल भाषा में होने के 
कारण अधिऊ-से-अधिक लोग इन विचारों का लाभ उठा सकते हैं । 


आमुख 


भारत किधर जा रहा हँ-यह सोचकर कई दिनों से मैं बेचेन था। 
स्व॒राज्य के पहले का काल मैंने देखा था। उस जमाने की कुर्बानी का एवं 
आकांक्षाओं का मुझे अनुभव था। उन दिनों आजाद भारत के क्या-क्या स्वप्न 
हमने देखे थे ! पर आज देख रहे हैं महँगाई एवं भ्रष्टाचार, हरिजनों पर 
अत्याज्ञार एवं महिलाओं पर बलात्कार, भीषण बेरोजगारी एवं शिक्षा-संस्थानों 
में उद्देश्होनता, नागरिक-हकों पर पाब्रदियाँ एवं मानव के स्वातंत्र्य का 
अपहरण, पुलिस की मनमानी और क्या-क्या ! इस त्रासदी से मैं दुःखी था। 
ईकसातों का प्रतिशत घटे एवं भमिहोनों का बढ़े, गरीबों का जीवन-स्तर 
अनव रत गिरता चला जाय, महिलाओं की लगातार अवनति होती रहे, बहुतेरे 
नेता स्वार्थी एवं भ्रष्ट हो जाये, पश्चिमी संस्कृति की अंधी नकल देशभर में 
शुरू हो, गायें कटती रहें एवं शराब की' नदियाँ बहें, अंधों के जुहम पर लाठी 
चले और विचाराबीन बंदियों का लोचन-मोचन हो, गुल्लाम अपनी बेड़ियों को 
ही भाभूषण मानता चला जाय ?--प्रश्त है कि क्‍या इस गुलामी से मुक्ति का 
'कोई मार्ग ही नहीं है ? 

आज की इस दशा के कारण और निवारण पर मैंने इस पुस्तक में 
यथाम॑ति संक्षेप में प्रकाश डाला है | देहात के एव नगर के सामान्य पढ़े-लिखे 
व्यक्ति को ध्यान में रखकर मैंने यह पुस्तिका सरल भाषा में लिखने को कोशिश 
की हैं। अधिक अध्ययन के लिए मैंने संदर्भ भो अच्त में दिये हैं । इस किताब 
में उठाये हुए मुद्दों पर एवं सुझायी हुई दिशा पर व्यापक चर्चा एवं चिन्तन 
शुरू हो तो मेरा प्रयत्न व्यर्थ नहीं गया, ऐसा में मानंगा। किताब को लिखने 
में अनेक मित्रों ने सहयोग दिया हैं। उनका नाम-निर्देश कर में उनके ऋण से 
मुक्त नहीं होना चाहता । 


गोपुरी, वर्षा -ठाकुरदास बंग 
२५-८-८ १ 


आगामी ५० वर्ष तक तुम लोग एकमात्र जननी, जन्मभूमि की 
आराधना करो। इन वर्षों में दूसरे देवताओं को भूल जाने में 
. भी कोई हानि नहीं। इस्च समय तुम्हारा एकमात्र देवता है 
: तुम्हारा राष्ट्र । तुम्हारे देशवासी ही तुम्हारे प्रथम उपास्य हैं। 
तुम्हारा इस समय काम है देश के गाँव-गाँव में जाकर लोगों को 
समझा देना कि अब और अधिक सुस्ती से बेठे रहने से काम 
न चलेगा। शिक्षाविहोन, धमंविहीन, वत्तमान अवनत्ति की. 
बात उन्हें समझाकर कहो कि भाइयो, उठो, जागो और कित्तने 
दिन सोत रहोगे ? लग जाओ ! कितने दिन का है जीवन ? 
जगत्‌ में जब आये हो तो एक चिह्न छोड़ जाओ | नहीं तो वृष्ष, 
पत्थर भी तो पैदा हो रहे हैं ओर मर रहै हैं। इस प्रकार के 
जन्म और मरण की क्या कभी मनुष्य को इच्छा होती है ? 
जाकर सभी को यह बात सुना दो--तुममें अनन्त शक्ति है। उस: 
शक्ति को जगा लो | 


“-विवेकानन्द 


भारत किधर 


अनुक्रम 


५ 

श्‌ 
रे 

४ 
५. 
दर 

9 
८ 
९ 
१०. 
१ 
3 


१३. 
१४. 


० 


१६, 
१७, 
१८, 


, स्व॒राज्य के समय 


आज की स्थिति 


, विकास की गलत पद्धति 
. कृषि 


उद्योग 


, शिक्षा 
. आरोग्य 


जनसंख्या 


. हमारे गाँव 


हमारे नगर 

स्त्री 

सांस्कृतिक एवं सामाजिक विचार 
3 थंनीत्ति 

राजनीति 

दुनिया में क्या चल रहा है ? 
ऐसा क्‍यों हुआ ? 

तब फिर हम क्या करें ? 
जब लोग जागते हैं 

परिशिष्ट : १ 

परिशिष्ट : २ 


१९, 
३७ 
प्‌ 
५७ 
धरे 
पद 
८३ 
८५ 
९४ 
१०८ 
११७ 
१३१ 
१३४ 
१४० 
१४७ 
१५८ 
कर 


१, स्व॒राज्य के समय 


शभ प्रारंभ 


१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ। आजाद भारत का 
सितारा दुनिया के आकाश में आजादी के समय अपने अद्वितीय तेज से 
चमक रहा था, क्योंकि सत्य और अहिसा के नैतिक साधनों से उसने 
स्वराज्य प्राप्त किया था। इस घटना से गुलामी में पिसनेवाले अनेक 
एशियाई ओर अफ्रीकी राष्ट्रों को पराधीनता का जुआ उत्तार फेंकने की 
प्रेरणा मिली । अगले कुछ वर्षों में ही एशिया और अफ्रीका के अनेक 
राष्ट्र स्वतंत्र हुए। इनकी स्वतंत्रता के लिए दुनिया में आवाज उठाकर 
भारत ने इनकी मदद की । अनायास ही ये राष्ट्र भारत की ओर देखने 
लगे। एशिया के राष्ट्रों का १९४७ में भारत में एक सम्मेलन भी 
हुआ था। 


प्रगति की दिशा कोनसी ? 

स्वराज्य तो मिला। लेकिन सवाल यह उठा कि भारत अब किस 
दिशा में प्रगत्ति करे ? भारत के सामने दुनिया में विख्यात इंग्लेण्ड- 
अमेरिका का पूँजीवादी लोकतंत्र का रास्ता था। रूस का तानाशाही 
झ्म्यवादी रास्ता था। इस देश की विशेष परिस्थिति और विश्व की 
समस्याओं को खुयाल में रखकर गांधीजी ने एक तीसरा रास्ता सुझाया 
था । स्वतंत्रता के कोई ४० साल पहले 'हिन्द स्वराज्य” नाम की अपनी 
पुस्तक में उन्होंने इसका विवेचन किया था । 


पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे 
आज़ाद भारत के त्यागी और लाड़ले नेता थे। परन्तु उन्हें पश्चिमी सभ्यता 


ना है» 


श्‌ भारत किषपर ? 


का और समाजवाद का बड़ा आकषंण था । वे मानते थे कि स्वराज्य-प्राप्ति 
के लिए गांधीजी का उपयोग था; अब भारत आधुनिक तरोके से 
बलशालो हं)गा। इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाकर भारत की 
प्रगति का मानचित्र तैयार किया। पूँजीवाद और समाजवाद की कुछ 
बातों को लेकर संमिश्र अथंव्यवस्था और लोकतंत्र की राह पर उन्होंने 
राष्ट्रको चलाया | उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय सरकार भारत के 
प्रइतों को हल करेगी और व्यक्तिगत सादगो, त्याग आदि का कोई खास 
मल्य नहीं । अतः स्वराज्य-प्राप्ति के उष:काल ही में वे अपने छोटे बँगले 
'को छोड़कर भूतपूर्व सेनापति के भव्य और आलीशान बंगले में रहने 
के लिए चले गये। आजाद भारत के प्रथम मंत्रिमडल के एक मंत्री 
श्री जॉन मथाई ने अपनी आत्मकथा” में लिखा है कि मंत्री बनने 
का जब उन्हें निमंत्रण मिला, तो उन्होंने अपना विलासी जीवन छोड़- 
कर सादा जीवन शुरू किया और पलंग छोड़कर नीचे गादो पर सोने 
लगे। लेकिन दिल्‍ली आकर उन्होंने अनुभव किया कि वही पुराना शान- 
शौकत का जमाता जारी है। 


उपलब्धियाँ: 

. भारत ने पिछले ३५ वर्षो में कुछ उपलब्धियाँ को । 

“ ३, देशी राज्यों की समाप्ति : सरदार वल्लभभाई पटेल की सुझ- 
' बच के चलते स्वराज्य के पहले दो वर्षों के भीतर ही ५६५ से अधिक 
देशी रजवाड़े भारत में मिल गये । 

२. लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण : तीन साल में भारत ने 
गणराज्य का संविधान बनाया, जिसमें हुर वयस्क-बालिग-व्यक्ति को एक 
मत ( बोट ) देने का अंधिकार मिला । उसमें कहा गया कि पाँच साल में 
एक बार आम चताव होगा और जनता की सम्मति से सरकार बनेगी 
नागरिक का स्वतंत्रता के कुछ मूलभूत अधिकार होंगे, गणराज्य का 
स्वरूप सम्प्रदायवादी नहीं होगा, वह सब धर्मों के प्रति समान आदर 


स्व॒राज्य के समय कक 


रखनेवाला 'सेक्युलर' यानी असाम्प्रदायिक होगा, राष्ट्र में कानून का 
राज्य होगा और न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। इस तरह का संविधान 
बताकर भारत ने चलना स्वीकार किया। उस समय यूरोप और एशिया 
के कई देशों में तानाशाही थी, राज्य का स्वरूप साम्प्रदायिक था एवं 
महिलाओं को मताधिकार नहीं था, बहुत जगह आज भी ऐसा है। ऐसे 
अंधकांर में भारत का गणराज्य का दीपक सहज ही चमक उठा। 


३. तटस्थ और विदृव-शांति की पोषक विदेशी नोति : भारत की 
परराष्ट्र-तीति शुरू से ही विश्व-शांति की पोषक रही । संसार में दो शक्ति- 
शाली गुट हैं। एक अमेरिका का, दूसरा रूस का। भारत ने अमेरिकी 
या रूसी दो गुटों में से किसीमें भी प्रवेश करना स्वीकार नहीं किया। 
गुलामी के खिलाफ और वर्णभेद के खिलाफ भारत ने अपनी आवाज 
उठायी । भारत की इस परराष्ट्र-तीति के चलते कोरिया, वियतनाम, 
मिस्र, इजराइल आदि कहीं भी झगड़ा होने पर भारत ने पंच-निर्णय का 
एवं राष्ट्रों के बीच शांति कायम रखने का काम बड़ी खूबी के साथ 
किया । इससे भारत का सम्मान बढ़ा और इस तरह भारत तीसरी शक्ति 
खड़ी करने का माध्यम बना | 


४. अनाज-उत्पादन में वृद्धि: भारत क्षषि-प्रधाव राष्ट्र है। फिर भी 
आजादी के समय अनाज के बारे में भारत स्वावलम्बी नहों था, हालाँकि 
अनाज की कमी दो प्रतिशत ही थी । वह अपनी आवश्यकता से २० लाख 
टन गल्‍ला कम पेदा करता था। पिछले ३४ वर्षों में भारत की जन- 

ख्या भी दुगुनी हो गयी है। फिर भी नयी तकनीको के कारण भारत में 
अन्न का उत्पादन ढाई गुना हो गया और मोटे अनाज के मामले में भारत 
स्वावलंबी बन गया | 


. ५. आधुनिक उद्योगों में प्रगति: स्वतंत्रता के समय आधध्निक 
ओद्योगीकरण की दृष्टि से--विशेष रूप से मूलभूतःरउद्योगों की दृष्टि से-. 
हिन्दुस्तान अविकसित राष्ट्र था। उसे समय विज्ञान का और आंधुनिक 


है भारत किधर ? 


तकनीकी का प्रारम्भ तो हो गया था, लेकिन तंत्रज्ञों की संख्या बहुत 
कम थी | आज भारत का संसार के औद्योगिक राष्ट्रों में आठवाँ स्थान 
है। तंत्रज्ञों की संख्या की दृष्टि से भारत का क्रमांक दुनिया में अमेरिका 
और रूस के बाद तीसरा है। भारत के तंत्रज्ञ एशिया के और अफ्रीका के 
राष्ट्रों में जाकर कई उद्योग खड़े कर रहे हैं। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए 
पोकरण में अणु-विस्फोट करके ओर भास्कर, रोहिणी, अपल सरीखे उप- 
ग्रहों को आकाश में छोड़कर भारत अपने वेज्ञानिक विकास का दुनिया को 
परिचय दे रहा है। इस्पात, सीमेन्ट, बिजली, धातु-उद्योग, केमिकल- 
रसायन आदि में भारत का उत्पादन पिछले तीन दछ्षकों में कई गुना 
बढ़ा है। रेलों, सड़कों, तंत्र विद्यालयों आदि के द्वारा भारत ने आधु- 
निक औद्योगीकरण का मूलभूत ढाँचा ( इन्फ्रास्ट्रव्चर ) खड़ा किया है । 


६. आयुमान में वृद्धि : भारत में बाल-मृत्यु पहले से घटो हैं और 
संक्रामक रोगों में कमी हुई है। अब भारतीयों का आयुमान करीब पोके 
दुगुना हुआ है | 
भारत की विशालता एवं विविधता 

जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्री देश भारत है # 
उसका क्षेत्र विशाल है। भारत का उत्तर-दक्षिण अंतर ३२१४ किलोमीटर 
और पृव॑-पश्चिम २५३३ किलोमीटर है। जमीन उपजाऊ है. लोग 
मेहनतो हैं और पापभीरु हैं। संसार के सब धर्मों को माननेवाले लोग यहाँ 
निवास करते हैं। यहाँ आधुनिक सभ्यता की चरम सीमा पर पहुँच॑ हुए 
लोग हैं एवं अनादिकाल से चलनेवाले आदिवासी लोग भो हैं। दोनों 
साथ-साथ रह रहे हैं । भारत में १५ विकसित भाषाएँ हैँ। यहां हिन्दुओं 
में हजारों जातियाँ हैं। जातिभेद और धर्भेद के कारण और राष्ट्रीयत्ता 

अविव सित रहने के कारण भारत ५-१० सालों में ही अपनी आजादी गँवा 
बैठेगा या इसके कई टुकड़े हो जायेंगे, ऐसी आजादी के समय कइयों की 
धारणा थी। पाकिस्तान के साथ भारत को तीन लड़ाइयाँ भी हुईं 
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लेकिन इन कसौटियों में भारंत विजयी रहा। आज भी यहाँ लोकतंत्र 
कायम है, भले ही वह औपचारिक एवं त्रुटिपू्णं क्यों न हो, जब कि: 
दुनिया के कई राष्ट्रों ने पिछले ३५ सालों में लोकतंत्र को छोड़ दिया है। 


लेकिन इन बड़ी-बड़ी उपलब्धियों के बावजूद देश की विशालता एवं 
विविधता के बाद भी आज भारतीय हत्ताश और निराश हैं। सारे प्रश्न 
ज्यों के त्यों खड़े हैं और प्रगति नहीं हो रही है। उलटे हमारा नैतिक हास 
हो रहा है। हम उलटी दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ? 
जिधर देखो उधर संकट ही संकट क्‍यों नजर आ रहा है ? मोर्चा नागरिक 
अधिकारों का हो या जनसंख्या-वद्धि का, गरीबी-बेरोजगारी घटाने का 
हो या भ्रष्ट चार का, शिक्षा की समस्या लोजिये या शराबबन्दी को 
महँगाई का प्रइन लीजिये या विदेशी मुद्रा का, हरिजन-आदिवासी की 
उन्नति का सवाल लीजिये या साम्प्रदायिक दंगों कां, महिलाओं की दशा 
लीजिये या असुरक्षा को हालत पर दृष्टि डालिये--भारत आज संकट में 
क्यों है ? सामान्य भारतोय आज क्‍यों सोया-सोया-सा नजर आ रहा है ? 
इन सवालों को समझना और इनके जवाब पाना जरूरी हो गया है। ० 


क्‍ ._ २. आज की स्थिति 
राजनोतिक एवं आ्िक सत्ता का केंन्द्रीकरण 


भारत आज क़िकतंव्यविम्‌ढ है।. भारत ने. ..कल्याणकारी राज्य का 
रास्ता पकड़: ॥ राज्य सबका भला करेगा, इसलिए झक्तिशाली-राज्य 
निर्माण करना जरूरी है, यह विचार प्रनष्ण.) अतः सत्ता का. केन्द्रीकरण 
किया गया । सभी राजत्तीतिक ढ़छों ने चुनाव के दोरान डंके की. चोट प्र 


द् भारत किधर ? 


मतदाताओं से कहा कि हमें मत देकर सत्ता में भेजो, राज्य-सत्ता के द्वारा 
हम गरीबी और विषमता हटायेंगे और सारा दुख-दर्द दूर करेंगे। सत्ता 
के द्वारा ही यह किया जा सकता है, इस कारण केन्द्रीकरण अपरिहाय॑ हो 
गया । ऐसा हो जाने से पंचायतों के अधिकार बदलना जरूरी नहीं रहा 
पहले भी उन्हें नाममात्र के ही अधिकार थे | गांधी ने सत्ता के विकेन्द्री- 
करण का ओर स्वायत्त ग्राम-राज्यों का मार्ग भारत को बताया था, लेकिन 
सत्ता हाथ में पाकर यह माग भारत ने छोड़ दिया | इस्पात, बिजली 
सीमेन्ट, तेल, उवरक, परिवहन, बीमा, बैंकिंग सरीखे मुलभत्त उद्योगों का 
राष्ट्रीकरण यानी सरकारीकरण किया गया। खानगी उद्योगों की तुलर 
में सावंजनिक उद्योग महत्त्वपूर्ण हो गये। रूस की भाँति पंचवर्षीय 
योजनाएँ बनायी गयीं | हमें समाजवादी भारत बनाता है-यही पंचवर्षीय 
योजनाओं का लक्ष्य बनां। इस प्रकार राज्य-तंत्र में इंग्लेण्ड, अमेरिका 
के लोक्तन्न को एवं प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वारा रूस के समाज- 
वाद की खिचड़ी पकायी गयी । कुछ उद्योग खानगी रखकर उसे मिश्रित 
अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। खानगी उद्योगों का भी केन्द्रीकरण 
थोड़े से उद्योगपतियों के पास होने दिया गया। दोनों पद्धतियों में पंजी- 
बहुल केन्द्रित तंत्र समान मुद्दा है। अतः दोनों की उत्पादन-पद्धत्ति में कोई 
फक नहीं । उत्पादन हो जाने पर वितरण-व्यवस्था में फक आता है। 


विकास के साथ-साथ गरीबी बढ़ो 


सिश्चित अर्थ॑व्यवस्था का परिणाम सामने है। उसके चलते राष्ट्र की 
सम्पत्ति तो बढ़ी, लेकिन ,न्र. गाँवों की, त -साम्रान्य जगरवासी की गरीबी 
मिटी ओर न विषमत्ता ही घटी । नगरों में भीमकाय यंत्रों के द्वारा होने- 
वाले उत्पादन की प्रतियोगिता में छोटे-छोटे औजारों द्वारा होनेवाला 
ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन कहाँ तक टिकता ? अतछंव बेरोजगारी 
बढ़ी | शिक्षा-पद्धति में मूलगामी परिवतंन न होने से शिक्षितों में भी 
बेरोजगारी बढ़ी । जीवनमान ऊँचा करंने की होंड़े शुरू हुई । संबकों इस 
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होड़ में विजयी होना संभव नहीं था। अतः लोगों का बहुत बड़ा भाग 
इस होड़ में हार गया। 


नागरिक गलाम बना... 


ः के कैन्द्रीकरणं के कारण और कृषि में और उद्योग में तयी 

तंकनोंकी के कारण भारत का नागरिक गुलाम हो गयो। केन्द्रित राज- 
नोति और अर्थन्तीति की पेचीदगियाँ उसकी समझ के बाहर थीं । वे उसकी 
पहुँच के भी बाहर थीं। उसका अपना ग्रामस्वराज्य का और स्वयंपूर्णता 
के लिए आ्िक उत्पादन का पुराना ढाँचा तोड़ डाला गया। 


अश्टाचार सें वद्धि 


: आधुनिक शिक्षा ने अंधविश्वासों पर जहाँ प्रहार किया, वहीं उसके 
साथ-साथ धरम और नीति पर का विद्व्रास भी हिला दिया था। नेत्ताओं 
ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता नहीं दी और सचाई, 
ईमानदारी, सादगी, त्याग, ये गुण भूतकाल के हो गये,-- यढ़ हमने अपनी 
आँखों देखा | अत्त: भ्रष्टाचार को महानदी पूरे वेग से सारे देश में बहने 


राष्ट्रीयता टूटी, संकुचितता बढ़ो 


नित कहीं-न-कहीं होनेवाले चुनावों ने और संत्ता-प्राप्ति की आपा- 
धापी ने कितने त्याग और कितनी तपस्या से बनी हमारी राष्ट्रीयता की 
भावना को खण्डखण्ड ओर तहस-तहसं॑ कर दिया। संकुतचित्त क्षेत्रवाद॑ 
जात्तीयंता एवं पार्टीबाजी ने उसकी जगह लें ली। पार्टी में भी एक की 
देवंता बनाने की और उसे ही राष्ट्र मानने की प्रक्रिया शुरू ही गयी । इस 
चतुमखी फिसलन के साथ जो जोड़ बिठा सके, वे निहाल हो गये। 
दूसरे अधिकांश लोग किनारे पर ही पड़े रह गये । 


८. भारत किघर ? 
आत्मपरोक्षण 


इन ३५ वर्षों में कभी-कभार आत्मपरीक्षण भी हुआ। प्रधानमंत्री 
नेहरू ने ११ दिसम्बर १९६३ को लोकसभा में कहा कि “बेरोजगारी के 
सवाल को हम बड़े उद्योगों द्वारा हल नहीं.कर सके | हम अगर गांधी के 
रास्ते पर चलते तो शायद ठीक होता ।” प्रिछले पॉँकस्ात क्यों से कई 
विशेषज्ञ ओर विद्वान्‌ ऐसी बात मानने और कहते लगे हैं। सन्‌ १९६३ में 
नेहरूजी थक्र चुके थे । फिर गांधी को आंशिक रूप में अपनाया जाना 
सम्भव भी नहीं है। उतके विचार को समग्र रूप में हो अपनाया जा 
सकता है। नेहरूजी के बाद श्री छालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधान- 
मंत्री हुए। लेकिन वे बहुत कम दिनों त्तक जीवित रहे। फिर आयीं 
इन्दिरा गांधी; वें भी गरीबी हटाने में अभी तक सफल नहीं हुईं। सन्‌ 
१९७७ में जनता सरकार ने कुछ बातों में गांधी-मागं की ओर लोटने का 
प्रयत्न किया; लेकिन मंत्रिमण्डल के लोगों में आपस में सबका इस बारे 
में पूर्ण मतेक्य न होने से ओर उनके आपसी झगड़ों से यह सरकार हों 
उंखड़ गयी । . द है 


किसी भी पद्धति का अपना एक तक होता है और गति होती है। 
सन्‌ १९४७ में अपनायी गयी राजनीति एवं अथेनीति के केन्द्रीकरण की 
दिशा में देश काफी आगे बढ़ गया है। अब इधर-उधर अिकेन्द्रीकरण के 
थिगले लगाने से काम नहीं चलेगा। परिस्थिति में से उबरने के नरम 
विकल्प अब समाप्त हो गये-हैं | स्थिति की-इस भयाचकत्ता को हमें ठीक 
से समझना होगा ओर उसका त्तटस्थ निरमंम विस्लेषण करना होमा। 
तभी कोई रास्ता सूझ सकेगा । उस्र रास्ते पर मूलमामी निर्णय लेते होंगे 
ओर उन पर हढ़ता से अमरू करना होगा । भ्रतः जीवन के विभिन्न अंगों 
मेंजो परिस्थित्ति बनी है, उसका हम सही जायजा :लें ओर इसके सुधार 
के लिए हमें क्या करना होगा, इसे, अब हम देखेंब,. ,..  उ+». क्र 


३. विकास की गलत पद्धति 
ए_रीबी और कंगाली क्‍ 


आजादी के समंय भारत एक गरीब राष्ट्र था। आज भी वह गरोब 
है। आदमी की न्यूनतम आवश्यकताओं को ख्याल में रखते हुए यदि 
किसीकी आमदनी देहात में प्रतिमास ६१.८० रुपये और नगर में प्रत्ति- 
मास ७१.३० रुपये मासिक से कम हो तो वह व्यक्ति गरीबी को रेखा के 
नीचे है, ऐसा कहा जाता है। प्रत्तेिदित २४०० केलरी देनेवाला अनाज 
और कपड़ा, घर इत्यादि कम-से-कम आवश्यकताओं की कीमत लगाकर 
यह गरीबी की रेखा तय की गयी है। इस हिसाब से सत्‌ १९७९ में भारत 
में ४८ ४४ प्रतिशत यात्ती करीब आधी जनसंख्या गरोबी की रेखा के 
नीचे थी | गरीबी का यह प्रमाण देहातों में करीब ५० प्रत्तिशत था और 
नगरों में ४८ प्रतिशत था। यानी ६८ करोड़ लोगों के भारत राष्ट्र में 
करीब ३३ करोड़ लोग गरीब हैं। इस संख्या में प्रतिवर्ष ५० लाख लोग 
बढ़ते जा रहे हैं। इनमें १० प्रतिशत यात्ती ६ करोड़ लोग “गरीब' नहीं, 
कंगाल' हैं। राज कोई ५ करोड़ व्यक्ति काम की तलाश में इधर-उधर 
भटकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई रोजगार नहीं है । 


गरोबी ओऔर विषमता में वद्धि 


. आबादी के ३० प्रतिशत नीचे के लोगों के पास सन्‌ १९६१ में देश 
की कुल सम्पत्ति का केवल २,५ प्रतिशत था। दस साल बाद सन्‌ १५७१ 
मैं वह २ प्रतिशत “रह गया। दूंसरी ओर' सन्‌ १९.६१ में ऊपर के ३० 
प्रतिशत लोगों के पांस सम्पत्ति का ७९ प्रतिशत था, जो १९७१ में बढ़- 


१० । भारत किधघर ? 


कर ८२ प्रत्तिशत हो गया। अब नीचे के आँकड़ों को्‌ देखिये, जिससे 
पता लगेगा जि हमारे यहाँ आय की विषमता केसी है-- 


पररवारों का प्रतिशत . आय का प्रतिशत 
१ ऊपर का १ प्रतिशत »० 
र १7 श 7 १८ 
# ५ 8. १० 9... रा | रेड 
. नीचे के ५० ,, . . ३२ 
309 0 5 ह हे ह / « 


पड़ोसी देशों से तुलना 


श्रीलंका पाकिस्तान और बंगला देश भारत के पड़ोसी देश हैं । उन 
देशों में ऊपर के पाँच प्रतिशत लोगों की और नीचे की आधी जनत्ता की 
आमदनी उन-उन देशों की राष्ट्रीय आमदनी का कितना प्रतिशत है, 
इसका विश्व बैंक ने अध्ययत करके ये आँकड़े निकाले हैं-- 


"देश... अकऊपरके . . नीचेके 
.. ५ प्रतिशत की आय... ५० प्रतिशत को आय 
! श्रीलंका | ै१<प्रतिशत .... २ प्रतिशत 
शबंगलादेश. १७ , ....... २७ ,, 
३ पाकिस्तान... १८ ,,. २८ ,,..... 
४ भारत कक बे ३ ७ . पक आम 


. -: आजादी के बाद पाँच पंचवर्षीग्न .विकास-योजनाएँ बनकर पूरी हो 
गयीं | आज छठी योजना चल रही है। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य 
था--सबको पूर्ण रोजगार देकर गरीबी मिद्यना-और विषमताएँ कम 
करना । विज्ञान और तकनीकी के उपयोग से राष्ट्रीय आय बढ़ी है; लेकिन 
गरीबी ओर गेर-बराबरी कम होने के बजाय उलटे पहले से ज्यादा बढ़ 
गयी है। आवश्यक चीजों के उपभोग की गरीबों की मात्रा घटी है। 


विकास की गलत पद्धति श्र 


इतनी महँगी दाल या तेल कौन गरीब पहले-जिंतना खा सकेगा ? पहले 
भी आरोग्य के लिए आवश्यक इतनो दाल या तेल गरीब नहीं खा सकते 
थे, जब कि दाल का भाव ५ रुपये एवं तेल का १८ २० प्रत्ति किलो है ४8 
निम्न आँकड़े यही कहानी कहते हैं-- 


ही प्रतिव्पक्ति उपलब्धतः 
२ ९७५०-५९ श्र १९७७-१८ आवश्यकता 
दाल ७० ग्राम प्रतिदिन «० ग्राम प्रतिदिन १०० ग्राम 
तेल ३० ,, 7 ३० ,, १7 ३४ ,, 
द्ध् १५० 7 /7) २ १८ १9 /7 २०० हि 
कपड़ा १६ मीटर १३ ५ मीटर २५ मीटरः 


ऐसा क्‍यों हुआ ? 

ऐसा क्‍यों हुआ ? राष्ट्र की आय बढ़ी और साथ-साथ गरीबों का. 
प्रतिशत ओर गरीबों की गरोबी बढ़ी, ऐमी दर्दनाक हालत्त क्‍यों हुई ? 
राष्ट्रविता ने वर्षों पहले कहा था कि दरिद्रतारायण को कितना लाभ 
हुआ, इस एकमेव कसौटी पर हमारे सारे कार्यक्रम ओर योजनाएँ जाँचनी 
चाहिए। उन्होंने लिखा था -“आर्थिक समानता ही अहिसापूर्ण स्वराज्य' 
की 'मास्टर-की' यानी ( सब ताले खोलनेवाली ) मुख्य चाबी है ।* 


आजाद भारत ने समाजवाद के ध्येय को अपनाया। गरीबी मिटाना' 
और गरीबी तथा अमीरी के बीच के फक॑ को कम करना, ये समा जवाद 
के मुख्य तत्त्व हैं। हमने अपने संविधान में भी यही बात नीति-निर्दशक 
तत्त्वों में दज की है। अनुच्छेद ३८ में आधथिक न्याय का उल्लेंख है! 
नुच्छेद ३० ( ग ) में लिखा है--“आध्िक व्यवस्था इस प्रकार चले कि: 
जिससे घन ओर उत्पादन-साधनों का सर्वंस्राधारण के लिए अहितकारी 
केन्द्रीकरण न हो |" 


श्र . भारत डिघर ? 
“विकास-योजना का गलत मॉडेल 


ऐसा इसलिए हुआ कि हमने विकास-योजना का गरूत डाँचा या 
मॉडेल अपनाया । दुनिया में विकास-योजना के पूँजीवादी और साम्य- 
वादी, ये दो मॉडेल हैं। इंग्लेण्ड, अमेरिका ने पहले प्रकार से और रूस ने 
दूसरी पद्धति से अपना विकास किया है। दोनों में कुछ बातें समान हैं। 
ऊपर हम देख चुके हैं कि दोनों को पूंजी-बहुल केन्द्रित उत्पादन-पद्धति 
में कोई फक नहीं है । साथ ही अमेरिका एवं रूस में भारत की तुलना में 
ढाई गुनी से छः गुनी जमीन है और जनसंख्या आधी से एक-तिहाई है। 
“इंग्लेण्ड को सैकड़ों सालों तक उपनिवेश एवं गलाम देश लटने क्रो मिले | 
आज भी दक्षिण अमेरिका के बहुत से राष्ट्रों पर अमेरिका का आथिक 
साम्राज्य है । रूस के पास अन्य कम्यूनिस्ट राष्ट्र हैं, जिनकी अथ॑नीति वह 
अपने अनुकूल मोड़ सकता है। रूस ने लाखों लोगों की खेती छोनकर 
उन्हें काम करने के लिए साइबेरिया भेजा | चैंकि इत देशों में आदमी 
'कम और भूमि और पूंजी कफी है. इसलिए यहाँ पूजी-बहुल उत्पादन की 
पद्धति अपनायी गयी । भारत में पूंजी और ज्मीन कम है और जनसंख्या 
ज्यादा है । अतः: यहाँ उत्पादन की श्रम-प्रधान पद्धति अपनाना वेज्ञानिक 
'हीता, जेसा कि चीन ने किया | वेसा न करके भारत ने परिचम की अंधी 
'नकलछ को। बड़े आकार के उद्योगों पर, बड़े-बड़े यंत्रों द्वारा उत्पादन 
पर ओर बड़ी बड़ी नदी-घाटी-योजनाओं पर भारत ने अत्यधिक 
जोर दि ।। 


सास्यवादी सॉडेल को अधरी नकल 


विकास-योजना के तहत भारत में मूलभूत बड़े उद्योग सरकारी 
मालिको के बनाये गये और रूस को नकल की गयी | रूस ने सन्‌ १९१७ 
को कम्युतिस्ट क्रांति के समय पूंजीपतियों के हाथ से कल-कारखाने और 
बड़ी जमीनें छीन ली थीं। यानी वहाँ पंचवर्षीय योजना के पूर्व समता पर 


विकास को गलत पद्धति १३ 


आधारित आर्थिक ढाँचा था। भारत में वेसा नहीं था। अतः यहाँ के 
सरकारी उद्योगों का और नदो-घाटी-पोजनाओं का लाभ पूँजीपत्तियों को 
और बड़े जमीन-मालिकों को अधिक मिला वेसे ही उपभोग्य वस्तुओं के 
उत्पादन पर और उत्पादित सामग्री के वितरण पर और कोमतों पर रूस 
में सरकार का तफसीलवार पूर्ण नियंत्रण था। उसके साथ-साथ रूस की 
सरकार ने सबको न्यूनतम आवध्यकताएँ पूरी करने की ओर सबको 
पूरा रोजगार देने की गारंटी दी थी। भारत की विकास-योजना में ऐसा 
कुछ नहीं किया गया । 


पंजीवादी मॉडेल की अध्री नकल 


पँजीवादी मॉडेल में भारी उद्योगों के बजाय, जिनमें पूँजी कम 
लगानी पड़े--ऐसे उद्योगों का विकास, ओद्योगीकरण के प्रारम्भ में किया,. 
जिससे कि औद्योगीकरण के परिणाम यानी आधथिक विषमता और 
बेरोजगारी कम होते हैं। वेसे हो सावंजनिक वित्त-संस्था के बजाय 
खानगी उद्योगों पर अपने उद्योग के लिए लूगनेवाली पूंजी इकट्ठा करने 
की जिम्मेवारी और जोखिम रहती है। इसलिए औद्योगीकरण की 
प्राथमिक अवस्था में विछास एवं फिजूलखर्चो पर कुछ रोक छूग जाती 
है, जेसा कि जापान में हुआ। इसलिए आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा 
होने में रूकावट आती है। वह रोजगारों की जिन्दगी में दिखाई पड़ती 
है । भारत की विकास-योजना ने सरकारी उद्योगों के साथ बड़े खानगी 
उद्योगों को संरक्षण दिया, उनके लिए पूँजी जुटाने की संस्थाएँ खोलीं 
और उनके लिए रेल, सड़कों, बिजली, तांत्रिक शिक्षा आदि 'इन्फ्रास्ट्रक्चर 
का यानी बुनियादी ढाँचे का प्रबन्ध सरकार ने किया। अन्‍य राष्ट्रों में 
ऐसा काफी काम खानगी उद्योगों को करना पड़ा है। ( लेकिन किसान 
को इतना संरक्षण नहीं दिया गया । ) सारांश यह कि साम्यवाद्ी एवं 
पूंजीवादी पद्धति के गुण भारत की विकास-योजना ने छोड़ दिये ओर 
दोनों के दोष हमारे पल्‍ले पड़े । 


(४ | भारत किधघर ? 
विकास बनास गरीबी पिठाना 


पूँजीवादी विकास-पद्धति में उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहता है और 
ऊपर के वर्ग॑ की तृप्ति हो जाने पर विकास के लाभ नीचे के वर्गों को 
मिलते चलेंगे,--ऐसा माना जाता है। इसको रिसने का! या चूने का 
सिद्धांत कहते हैं। पानी ऊपर गिरा तो रिस-रिसकर नीचे तक अपने- 
आप चला जायगा, यही इसका अथे है। लेकिन अब यह अनुभव आ रहा 
है कि विकसित देशों में भी गरीबों के द्वीप बने हुए हें। यह विकास को 
पद्धति गरीबी को इसलिए बढ़ाती है कि उसकी अवधारणा में यह बात 
निहित है कि विकास का मतलब है, अमीरी में वृद्धि। यह अमीरी 
-जीवन की लागत को बढ़ाती है, जिससे चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं । 
'नौकरीपेशा लोगों के वेतन और प्राथमिक उत्पादन के दाम उस तुलना 
में नहीं बढ़ते। अतः सामान्य प्रजा और मध्यम-वर्ग गरीब होने 
लगता है। ः | , 


जब भारत एक इकाई विकास करता है, तो परिचमी देश चौदह 
इकाईभर समृद्धि पा चुके होते हैं। विकास से पैदा होनेवाली इसी 
गरीबी का यह परिणाम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जब एक इकाई विकास 
'करता है तो उससे कई गुना विकास परिचमी उत्तर प्रदेश का या 
कानपुर-बम्बई-कलकत्ता का हो जाता है। विश्व-बाजार में वस्तुओं के 
“दाम इस चौदह इकाई समृद्धि से बढ़ते हैँ और उस बाजार में भाग लेने 
>को आतुर. भारत हरएक इकाई चिकास के बाद तेरह इकाई ' 
.._ ऐसा क्यों होंतो है? इसीलिए कि विकास पेर जो पैसा' खर्च होता है, 
'उसका पचास प्रतिशत तो विकास करनेवालीं संस्थाएँ खुद पर ही खर्च 
कर देती हैं | ३० से ४० प्रतिशत यंत्र, पानी, खाद इत्यादि की खरीद के 
जरिये बड़े उद्योगों के पास लौट आत्ता है। गरीब के पास बचत्ता है १० 





बिकाप की गरूत पद्ध ति ५५ 


प्रतिशत | पर इससे उसकी दीखनेवाली आमदनी में ही वृद्धि होती है। 
इससे उसकी गरोबी नहीं मिटती, क्योंकि विकास-खर्च कें कारण चीजों 
की कीमतें उसकी आमदनी के पहले ही या उसके साथ ही साथ बढ़ चुकी 
होतों हैं। यानी यह विकास की पद्धति मुद्रा-स्फीति यानी महँगाई को 
जन्म देती है। कच्चे माल के उत्पादक को उसके माल का दाम कम दिया 
जाता है और उसीको उसप्तका पक्का माल महंगा बेचा जःता है। इसी 
तरह से पूँजी इकट्टी होती है। ऐसे शोषण के बिना पृजी-संग्रह हो ही 
नहों सकता । 


परिणाम :; नया वर्ग, क्षेत्रीय असंतुलन, तनाव एवं युद्ध 


नियोजन के इस साम्यवादी मॉडेल से सरकार के हाथ में अमर्याद 
सत्ता आ जाती है और तानाशाही बढ़ती है। इसके चलते एक सुविधाधारी 
नया वर्ग” इन देशों में पैदा हुआ है। पश्चिम के पूजीवादी समृद्ध देशों 
में भी गरीबी के द्वीप प्रकट हो रहे हैं, जो मिट नहीं पा रहे हैं। अपने 
समाज के अमीर लोगों के खातिर निरंतर कुछ लोगों शो इस पद्धति में 
गरीब बनाते जाना पड़ेगा । ऐसा विकास खुद गरीबी फेलाता है। अत्त: 
यह निष्कर्ष जोर पकड़ता जा रहा है कि अगर आप आधुनिक विकास के 
कार्यक्रम उठायेंगे तो वे गरीबी दूर नहीं करेंगे; उल्टे उसे अनिवाय॑ रूप 
से बढ़ायेंगे। 


यह विकास संतुलित न होने के कारण कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के 
मुकाबले अधिक समृद्ध होने लगते हैं। अपने देश में पंजाब और शिहार 
की तुलना कीजिये । यह विकास-पद्धति देहातों की अनेक मूलभूत्त कई 
 शतकों के दौरान विकसित पुरातन सामाजिक एवं आध्थिक प्रणालियों 
की नेष्ट कर देती है, पर उसके स्थान पर किसी नये समाज का निर्माण 
नहीं करती । यह विकासं-पद्धति महाकाय नगरों को जन्म देती है। इन 
सबके परिणामस्वरूप तनाव, संघर्ष एवं हिसा की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। 


१६ भारत-किधर ? - 


यह बात सारो दुनिया में हुई है। पिछले ४० सालों में पश्चिमी 
जगत्‌ में युद्ध नहीं हुए। वे तीसरी दुनिया में यानी विकासशील देशों में 
ही हुए हैं। जो राष्ट्र हथियार बनाते हैं, उनमें लड़ाइयाँ नहीं हुईं। जो 
लोग हथियार नहीं बनाते, उनमें लड़ाइयाँ हुईं, क्‍यों के हथियार बनाने- 
वाले देशों को अपने हथियार बेचने जो हैं। इस मॉडेल से बहुराष्ट्रीय कम्प- 
नियों का जन्म होता है और वे सारी दुनिया की सामान्य प्रजा का और 
तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को लूटती हैं । 


महात्मा गांधी ने बीजरूप में यह सब देखा ओर उस पर सोचा 
था। उन्होंने अपनी आंतरिक सूझ-बुझ से विकास की बात नहीं की; 
गरीबी दूर करने की और सामाजिक, आशिक विषमता मिटाने की बात्त 
की । गरीबी मिटाना और विषमता हटाना-ये दो तथ्य एक-दूसरे से जुड़े 
हुए हैं। लेकित सरकार नेहरू के हाय में थी, जिनका आधुनिक विकास 
में अट्ट विश्वास था। गांधी की बात को सही बतानेवाले कुछ आँकड़े 
भी अब मिले हैं। सन्‌ १८०० के आसपास बिहार में एक मजदूर को एक 
दिन का छः किलो चावल मिलता था, जो आज के बाजार-भाव से 
१८ रुपये कीमत का होता है। एक परिवार में दो-तीन आदमी कमाते 
थे और रोजी तीस रुपये से पचास रुपये तक कमा सकते थे |? इतनी 
कमाई हो तो क्या कोई गरीब रहेगा ? 


यह मॉडेल दुनियाभर में लागू करना असंभव 


एक बात और। सारी दुनिया को विकास के परिचमी स्तर पर 
लाया भी नहीं जा सकता। अमेरिका की समुद्धि को इस विकास का 
प्रतिमान मानें तो हम देखेंगे कि दुनिया के ५५ फीसदों साधन उस देश 
के ४ फीसदी लोगों पर खचं हो रहे हैं और तब कहीं वे इस अमीरी तक 
पहुँच पाये हैं। प्राकृत्तिक साधन तेजी से खरे होते हैं। उसो देश के ६० 
प्रतिशत ह्मेगों को दुनिया के साधनों का १० प्रतिशत मिल रहा है। दूसरी 


विकास की गलत पद्धति १७ 


ओर दुनिया की ७० प्रतिशत आबादी को दुनिया के कुछ साधनों के १० 
प्रतिशत से भी कम मिल रहा है । अमेरिका की अमीरी के इतने साधन 
सारी दुनिया में है ही नहीं।* इस अमीरी की जरूरत भी नहीं है। जब 
नीम की या बबूल की ताजी दातून दाँत साफ करने के लिए मिल सकतो है 
तो कोलिनास या फोरहेन्स टुथ पेस्ट की क्या जरूरत ? और वह विकास 
का मानक क्यों बने ? कोलिनास का उपयोग करते ही आदमी आधुनिक 
विकास के दायरे में आ जाता है, भले ही रहन-सहन की मूल सुविधाएँ 
वह तेजी से खोता जा रहा हो । 


अष्टाचार की गंगोत्री जा 


विकास की इस पद्धति ने देश में गरीबी बढ़ायी है, विषमता बढ़ायी 
हैं और महँगाई के साथ-साथ भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। 
वेसे भी जब योजनाएँ ऊपर से . बनायी जाती हैं ओर योजना के बनाने 
में और उस पर अमल करने में छोगों की भागीदारी नहीं होत्ती तो इसके 
अलावा और होता भी क्या ? आज भ्रष्टाचार के छोटे प्रसंगों पर हम 
चिद्ते हैं, लेकिन अष्टाचार की गंगोत्री आज की खर्चीली चुनाव-पद्धति 
में जन्म ले चुकी है। यानी यहाँ अथैनीति राजनीति को प्रभावित करती 
है और राजनीति अथंनीति को। अष्टाचार को जड़मूल से नष्ट किये 
बिता, कम-से-कम काफी कम किये बिना, गरीबी मिटाने का कोई प्रयत्न 
सफेल नहीं होगा; क्योंकि, योजनाओं पर होनेवाले भारी-भरकम खंच 
का आंधों हिस्सा ती अऋष्टाचोरी लोगों के प|स पहुँच जीता है, उसका 
छाभ उन गरीबों को मिलता ही नहीं, जिनके लिए योजनाएँ हैं। ज्यादो- 
तर लोग अनपढ़ हैं। अतः राजनीतिंक तथा प्रशासनिक स्तर पर की 
'नौकरशाही विकास-योजनाओं द्वारा उपलब्ध मदद आदि को हार 
'करने के तरीकों को आम लोगों के हाथ लगने ही नहीं देती। अलग- 
अलग दलालों के चरित्र, योजनाओं के ढंग ओर सामान्य आदमी की 
राजनीतिक चेतना की कमी के कारण विकांस-योजनाओं पर के खर्च का 

२ 


श्८ .. भारत किंधर ? 


बड़ा भाग भ्रष्टाचार की जेब में चला जाता है। अत: भ्रष्टाचार अनै- 
तिक जीवन-प्रणाली का पोषण करने के कारण न केवल नैतिक हृष्टि 
से हेय है, बल्कि वह एक अहम्‌ आथिक समस्या भी है। अभी तक ८० 
हजार करोड़ रुपये पाँच योजनाओं पर खच्च हो चुके हैं। आशा थी कि 
१०-२० वर्षों बाद जब ऊपर के वर्ग की तृप्ति हो जायगी त्तब पानो 
रिसने के सिद्धांत के अनुसार गरीबों के पास नवनिर्मित दौलत पहुँचकर 
गरीबी कम हो जायगी। ऐसा प्रत्यक्ष में हुआ नहीं, बल्कि उल्टा ही 
हुआ। अतः महंगाई एवं भ्रष्टाचार से मुक्त गरीबी मिटाने की पद्धति 
'खोजना और उसके अनुरूप राजनीति गढ़ना जरूरी है। 
जरीबो मिटाने को नयी पद्धति 
. आरत के गाँवों के साधन-स्रोत, श्रम-शक्ति और बुद्धि-शक्ति का 
वैज्ञानिक ढंग से नियोजन कर गाँव के लोगों की गरीबी मिटाने की 
योजना ग्रामसभा बताये--यह नयी पद्धति होगी। ग्रह बनाना अपेक्षाकृत 
सरल है, क्योंकि भूमि, पानी, प्रकाश, जंगल इत्यादि सारे प्राकृतिक 
संसाधन एवं श्रम-शक्ति गाँवों में मोजूद है। जो काम गाँवों में नहीं 
किया जा सकता, वह नगरों में हो--ऐसी नीति बने। इस व्यवस्था में 
जनसंख्या भी नियंत्रित करनी होगी, बल्कि गरीबी मिटने के साथ-साथ 
जनसंख्या भी सीमित होत्ती चछी जायगी | आज वह अनिब॑न्ध रीति से 
बढ़ रही है ' गरीबी हो तो जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ने से 
गरीबी ओर-बढ़तो है। इस दुश्चक्र को समाप्त, करने के लिए गरीबी 
मिटाने -का एवं जतंसंख्या सीमित करने का प्रयत्त साथ-साथ करना 
' होगा | आइये,.आज की देश की परिस्थिति के संदर्भ में इस नयी अ्थ॑- 
_ नीति, राजनीति .एवं समाज-नीति पर हम कुछ विचार करें। .._. ७ 


४. कषि 


'साता भूमिः पुत्रो5ह॑ पृथिव्या:--धरती माता है और में पृथ्वी 
का पुत्र हूँ, यह वेद-वाणी है। आज यही भू-माता भारत में समस्या बन 
गयी है। उपनिषदों में कहा है कि अन्न ब्रह्म है और उसे किसी भी प्रकार 
से उपजाओ । कृषि एक ऋषि-काय्यं था। भारत कौ संस्कृति खेती थी। 
मनु ने कहा है कि धरती का अधिकार इसके प्रथम क्षण करनेवाले का 
यानी जोतनेवाले का होगा। लेकिन आज भूमि पर श्रम करनेवाला 
किसान या मजदूर अधपेट और अधनंगा रहता है। वह कज में जनमता 
है और कज में ही मरता है। भारत में वह सबसे अधिक उपेक्षित, 
शोषित एवं पीड़ित है। उसकी यह हालत क्यों हुई? द 


खेती में प्र/त--भारत की खेती में पिछले ३५ वर्षों में उत्पादन के 
मोर्चे पर कुछ तरक्की हुई न हो, ऐसा नहीं । कुछ फसलों के उत्पादन 
में भारत ने प्रशंसनीय प्रगति की है। जेसे--गेहूँ का उद्यादन १९५०-५१ 
में ६८ लाख टन था, वह १०७७-७८ में साढ़े चार गुना यानी ३ करोड़ 
१३ लाख टन हो गया है। कुल खाद्यान्नों का उत्पादन १९५०-५१ में 
साढ़े पाँच करोड़ टन था। वह अब ढाईगुना यानी तैरह करोड़ टन हो 
गया है। आज दुनिया में. खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत का क्रमांक 
चौथा है। कपास का उत्पादन करीब. ३० लाख गाँठों से बढ़कर 
१९७७-७८ में ७१ लाख गाँठें हुआ है। गन्ने में पिछले २३५ वर्षों में ढाई 
गुना उत्पांदन हुआ | प्रश्न उठता है कि इतना होने पर भी भारत का 
किसान गरीब ओर हताश क्यों ?.. 


भूमि-मालिकी में विषमता--इसके प्रमुख कारण दो हैं-- एक तो कृषि 
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से पैदा होनेवाले माल के भाव में अन्याय किया जाना और दूसरा है-- 
भूमि-मालिकी में विषमता। नीचे की तालिका से भूमि-मालिकों में 
विषमतता स्पष्ट होगी 


किसानों के पास भूमि. ग्रामीण जनसंख्या खेती का प्रतिशत 
एकड़ों में का प्रतिशत ( १९७१ ) (१९७१ ) 
२५ एकड़ से अधिक : ३.५ ४ ३९ 
१०से२५ एकड़ : ५.५ :. ३० 
५से १० एकड : १७४ ४ १८ 
२.०से ५ एकड़ : ... हर # १२ 
शसे२.५एकड़ 7: हर | न 
१ एकड़ से कम: १८५ 
भमिहीन मजदूर .: २८ :.. ० 


इसका मतलब यह है कि भमिहीन मजदूर और सीमान्त कृषक 
( ढाई एकड़ से कम जमीन के किसान को सीमॉन्त कृषक कहा जाता 
है। ) यानी कुल ६८ प्रतिशत ग्रामीणों के पास देश की कुल ९ प्रतिशत 
खेती है। केवल किसानों की संख्या लें तो भी आधे से ज्यांदा किसानों के 
पास ढाई एकड़ से भी कम जमीन हैं। ५ एकड़ से कम जमीनवाले को 
टा किसान! कहते हैं। यानी किसानों में से त्तोन-चोथाई किसान 
छोटे या सीमान्त किसान हैं । भारत में ४ प्रतिशत किसानों के पास 
३१ प्रतिशत भूमि है ओर आधे से अधिक किसानों के पास खेती का 
९ प्रतिशत हैं। भारत के गाँवों में ओर किसानों की ओर मंजदूरों की 
प्रमुख समस्या भूमि का यही असमान वितरण है। अत्तएव भूमि-सुधार 
एक बुनियादी कायेक्रम है, जिसके त्िना कृषि में पूरी तरक्की करना 
संभव नहीं और ग्रामीण जनता की गरीबी मिटना संभव नैंहीं । 


भूमिं-सुधार--स्वराज्य मिलने के फोरन बाद सत््‌॒ १९४८ में कांग्रेस 
के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने प्रसिद्ध अथंशास्त्री 


कृषि शेर 


कुमारप्पा की अध्यक्षता में 'भूमि-सुधार-सर्रिति' का गठत किया । इस 
समिति ने अनेक नीति-निर्देशक तत्त्व बताये ओर सिफारिशें कीं, जिनके 
आधार पर प्रथम पंचवर्षीय विकास-पोजना में यह तय किया गया-- 

६ क ) जमींदारी-प्रथा समाप्त की जाय और किसान को खेती का मालिक 

द बनाया जाय। यानी सरकार और किसान के बीच के बिचोलियों 
को समाप्त किया जाय। 

( ख ) जमीन की उच्चत्तम सीमा निर्धारित कर अतिरिक्त जमीन कम 
जमीन रखनेवाले अल्प भमिवानों में और भमिहीनों में बाँटी 
जाय । 

६ ग॑ ) असामियों का और बटाईदारों का रूगान तियमित कर उन्हें 

.. सुरक्षा प्रदान की जाय, जिससे कि उन्हें कीई बेदखल न कर सकें | 

६ घ॒ ) कृषि-उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया जाय । 

( च ) सहकारी खेती को बढ़ावा दिया जाय । 

(६ छ ) गाँव की कुल भूमि-व्यवस्था का. अधिकार ग्राम-पंचायत को 

दिया जाय । 
अब हम यह देखें कि इनके बारे में क्या-क्या हुआ 


( के ) जमोंदारो-उन्पुलन--स्वराज्य के प्रथम दशक में जनता में 
और राष्ट्रीय सरकार में बड़ा उत्साह था। इस उत्साह में भूमि पर की 
जमींदारी, मालगुजारी, इनामदारो आदि प्रथाएँ समाप्त कर दी गयीं | 
अब भमि-मालिक का सीधा संबंध सरकार से हो गया। छोटे और 
भध्यंम ५० लाख किसात जो जमींदार के बटाईदार थे, जमींदार के शोषण 
से मुक्त हो गये। देश कें कई हिस्पों में यह प्रथा प्रबल थी और करौब 
४० अतिशत भूमि पर य॑ह प्रथा. थीं। अब वह इतिहास को बात हो 
जयी। लेकिन आइरचंये की बात यहुँ है कि इसका पूरा लोभ प्रत्यक्ष 
जमीन: जोत॑नेवालों की 'यां संस्कोश को 'तहीं मिला। जमींदारों कर 
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लगान का हिस्सा समाप्त हो जाने से सरकार का भू-राजस्व तीन-चार 

गुना जरूर हुआ, यह लाभ अवश्य हुआ। लेकिन जमींदार बड़ी-बड़ी 
मीनों के मालिक थे। जमीन के इन टुकड़ों पर प्रत्यक्ष मेहनत करने 

वाले किसान दूसरे ही थे। 'सीर', 'खुदकाइत', खास” आदि नामों 
से ये जमीनें जमींदारी की समाप्ति के बाद जमींदारों के पास बनी रहने 

दी गयीं। अतः जमींदार अब बड़े भ-मालिक बन गये। इन जमीनों पर 
प्रत्यक्ष मेहनत करनेवाले किसान को कोई लाभ नहीं हुआ और जमींदार 
की भमि का बँटवारा इनमें न हो पाने से इनकी खेत्ती नहीं बढ़ी । 


इतना ही नहीं, गाँव की परतती जमीनें और जंगल भी सरकार के 
नाम हो गये | लेकिन इस कानून के प्रत्यक्ष क्रियान्वयन में बड़ी धाँधलियाँ 
हुईं | बिहार में पुराने बड़े जमींदारों ने गेर-मजरुआ जमीन हथिया लो । 
बिहार में ३५ लाख एकड़ ऐसी जमीन थी, जो भूमिहीनों में ओर. अल्प- 
भूमिवानों में सरकार को बाँटनी चाहिए थी। सरकार ने केवल २ लाख 
एकड़ जमीन इन लोगों को बाँटो । दूसरी ओर ऐसी १० लाख एकड़ से 
अधिक जमीन पर भूमिवानों ने पुराने जमींदारों के फर्जी आदेश त्तथा 
अन्य गेर-कानूनी हक बताकर अपने नाम से लगान-निर्धारंण करवा 
लिया और इस प्रकार इस जमोन पर कानूनी हक हासिल कर 
लिया | एक-एक प्ररिवार में एक. दिन में सैकड़ों एकड़ जमीन का लगान- 
तिर्धारण अपने एवं -अपने परिवार के विभिन्न लोगों के नाम से 
करवा लिया .... 
( से ) सीलिग-हृदबंदी-की कहानी -जहाँ जमींदारी-प्रथा नहीं थी 
. वहाँ रबंतवारी-प्रथा थी। वहाँ भी स्वराज्य-प्रप्ति त्तक साहुकार, 
व्याघारी एवं बड़े किसानों के पास जोत का बड़ा रकबा आ गया था 
ओर बटाई पर जमीनें देकर या मजदूर लगाकर बे खेती कराते थे । 
अल्ेंदा री-प्रथा में त्तो बड़ी-बड़ी जमीनें जमींदार के पास रहने दी गयीं, 
यह हेस़ः देकक चुके हें। जंमीन की अधिकतम सीमा-निर्धारण' की यानी 
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सीलिग कानून की कहानी और ज्यादा दुःखद है । 'जोतेगा उसकी जसीन' 
करने के लिए और भूमि-मालिकी को विषमता घटाकर भूमिहीन यां. 
अल्प-भूमिवान्‌ के पास उसका कुटुब सालभर काम करके परिवार 
का पोषण कर सकें, इतनी कम-से-कम भूमि देने के लिए कानून 
बनाने, की बात पहली पंचवर्षीय योजना में कही गयी थी। 
वास्तव में इस योजना के प्रारूप में यह मुद्दा था ही नहीं क्योंकि 
भूमि-वितरण के लिए जमीन मिल सकेगी, इस बारे में योजना- 
आयोग ओर राष्ट्र के नेता सशंक थे। इस बीच आनन्‍्धत्र में विनोबाजी ने 
'भुदान-यज्ञ' शुरू किया और वह सारे भारत में फैला । हजारों 
एकड़ जमीन भूमिहोनों में मुफ्त बाँटने के लिए मिलने लगी और भूमि- 
वितरण के लिए अनुकूल वातावरण बना। इसका लाभ उठाकर सी लिग 
कानून द्वारा भूमि बाँटी जाय यह मुद्दा प्रथम पंचंवर्षीयें योजना में जोड़ा 
गया । इस दिशा में कुछ कानूत भी बने । _ द 


लेकिन सन्‌ १९५१ से ७१ तक २० सालों में प्रगति नगण्य हुई। 
दूसरी ओर १५ लाख एकड़ जमीन बिना कानूनी सत्ता के और बिना 
भूदान-मुआवजे के भृदान-आंदोलन द्वारा बाँटी गयी थी | अतः सन्‌ १९७२ 
में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की परिषद्‌ में सीलिग की मर्यादा नीची करने 
की और इन कानुतों में जो छिद्र रह गये थे उन्हें दूर करने की सिफारिश 
की गयी । इन कानों में “त्यक्ष जोतनेबाला' की व्याख्या ऐसी की 
गयी, जिससे नौकर रखकर खेत पर प्रत्यक्ष मेहनत किये बिना मालिक 
प्रत्यक्ष जोतनेवाला हो जाता है! पंजाब मे बेठकर कन्याकुमारों में 
काननन. खेतों हो सकती है। वेसे ही धर्मादाय ट्रस्ट, बाम-बगीचे, यंत्रों 
दस्सा खेती आदि पर सोलिग लागू ज़हीं था। साथ ही, कानून बनाना है. द 
इस घोषण्य के बाद कानूत; बनकर प्रत्यक्ष उसके क्रियसल्त्रयन में कई साल 
लग जाते-हैं.। कोई मूखं हो होगा, जो तब,लक अतिरिक्त जमीन नहीं बेच 
देगा ! अतएब:पूव॑ प्रभावी कानून बनाना जरूरी है। इन नये कानूनों से. 
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आज तक केवल १२ लाख एकड़ यानी भारत की कुल खेतती की आधा 
प्रतिशत से भी कम जमीन वितरित हुई है, जब कि पहली योजना में छः 
कंरोड एकड जमीन बाँटने का अंदाज किया गया था। 


. इसमें से भी कितनी भूमि वास्तबिक मेहनत करनेवालों को मिली 
है और कितनी बड़े और मध्यम किसानों ने अधिकारियों के .साथ मिल- 
कर खुद हड़प ली है,--यह एक अलग कहानी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति के भू-सलाहकार वुल्फ लेडज़िन्सूकी को भारत की भूमि-समस्या की 
जाँच करके सुझाव देने के लिए बुलाया था। उन्होंने अध्ययन के बाद 
कहा है कि पजाब ओर अन्य राज्यों में नेताओं ने हरिजन एवं भूमिहीनों 
के बीच बाँटी जानेवाली जमीनें हड़प लीं। तेवान में बहुत्त बड़ी मात्रा में 
भू-वितरण का काम हुआ है। भारत में क्‍यों नहीं हुआ .?. .इसीलिए 
कि राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव, नौकरशाही का ज़म्मोंदारों के साथ 
गठबंधन, छोटे किसानों के एवं भूमिहीनों के बलवान्‌ संगठनों का अभाव 


ये ही इसके कारणं हैं.। . 


. (गे) बटाईदारों की सुरक्षा--बटाईद।रों का लगान-निर्धारण करने 
के लिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कानूभ बनाये गये । 
कई राज्यों में फसल का २५ प्रतिशत लगाने निश्चित किया गया। कुछ 
राज्यों में भू-राजस्व की या लगाने की अमुक ग॒ंतो रकम देने पर बंटाई- 
दारों की मालिकी देने के कीनू् बंने | लेकिन इन पर बहुंत ही कम 
अमल हो पाया। महाराष्ट्र में: कानून तो प्रगतिशील बना था, लेकित- 
बंटाईदांर की यो असामी की रेकॉर्ड में नोकर बंतायां गया और १७ 


हर तीन में से दी बटाईदारी से जमीन छीत लो गयीं। लेंड्जिन्सकी ने 
कहा है कि अधिकारियों ने एवं नेताओं ने पुलिस की मंदद से अपनी 
शक्ति धँवँ प्रभाव को दुरुपयोग कर, स्थानीय लोगों. को बेदंखल कर 
करंहमी सी अपत्ता कब्जा और कांतूनी हक. हासिले कर लिया। इसलिए 


कृषि. र्५्‌ 
बड़े पैमाने पर बेदखलियाँ हुई! । सन्‌ १९५१ ओर १९७१ के बीच लगान 
पर की जानेवाली खेती का अनुपात कुल खेती की तुलना में २०.३ 
प्रतिशत से घटकर १०.६ प्रतिशत हो गया। जिनके पास अपनी कोई 
जमीन नहीं थी, ऐसे बटाईदारों का अनुपात १७ प्रतिशत से ४ प्रतिशत 
ही गया ।' ््््ः क्‍ 
(घ) कृषि-उत्पादन बढ़ाना-नये बीज, रासायनिक ख़ाद, फसल 
पर आनेवाले रोगों की दवाइयाँ आदि का सरकार द्वारा पिछले वर्षों में 
काफी प्रसार हुआ । फलस्वरूप खेती में “हरित क्रान्ति' हुईं । सिंचाई को 
विविध योजनाएँ बनीं | .चकबन्दी का कुछ काम हुआ । एक किसान कौ 
खेती .भौसत पाँच टुकड़ों में बिखरी हुई है। अतः चकबन्दी की जरूरत है। 
कुल भारत की ३० करोड़ एकड़ खेती में से ११ करोड़ एकड़ को चकबन्दी 
हुई है, यानी आघे से अधिक काम अभी बाकी है। चकबन्दी का काम 
पंजाब, हरियाना एवं उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है। मेड़-इन्दी 
( बण्डिग ) का काम कम ही हुआ है। करीब साढ़े पाँच करोड़ एकड़ में 
भेड़-बन्दी हुई है। एक सेंटीमीटर मिट्टी की तह बनाने में प्रकृति को ३०० 
साल लग जाते हैं। अतः मिट्टी बचाने का यह कार्य युद्ध-स्तर पर 
होना चाहिए। क्‍ 


 सक्षई--भारत में स्वतंत्रता के समय १३ प्रतिशत खेती पर 
यानी करीब ५ करोड़ एकड़ पर सिंचाई होती थी। बाज १२ करोड़ 
एकड़ पर सिंचाई हो रही है। जापान में ७५ प्रतिशत खेतती सिंचाई 
के-अधीन है ओर मिस्र मैं शतम-प्रत्तिशत। यद्यपि इतनी सिंचाई भू- 
गंर्भ-जलस्रोतों की अपर्याप्तता के कारण भारत में संभव न हो, तो भी 
२ करोड एकड़ खेतो की सिंचाई हो सकती हैं। इसलिए अभी दुगुनी 
सिचोई के लिए अवकाश है। सिंचाई में भारत अधिक प्रगति नहीं 
कर सका, क्योंकि प्रथम २० वर्षो में बड़ी-बड़ी नदी-घाटी-योजनाओं पर 
जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया। इन योजनाओं में अरबों रुपयों को' 


२६ भारत कित्रर ? 


पूंजी लगती है ओर इनका पानी उपयोग में लाने में कई वर्ष लग जाते 
हैं। प्रारम्भिक अंदाज से खचं भी कई गुना बढ़ जाता है और सिंचाई की 
क्षमता घट जाती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के भीमा प्रकल्प का 
व्यय-लाभ का अनुपात प्रारंभ में १: ६.३ था यानी खर्चे के छ गुना 
से अधिक लाभ होगा-ऐसा बजट सन्‌ १९६३ में बनाया गया था। 
सन्‌ १९८० में यह अनुपात १ : ०९ हो गया है। सन्‌ १९७९ तक भारत 
सरकार ने १० हजार ५५६ करोड़ रुपया सिंचाई एवं जल-विद्युतू-शक्ति 
व्गेजनाओ में खच॑ किया और आज देश में १,५०० ऐसे प्रकल्प हैं । 


. कई स्थानों पर इन बड़ी योजनाओं के दृष्परिणाम देखने में आये 
हैं। प्रो० माधव गाडगिल ने पश्चचमी घाटों की योजनाओं का अध्ययन 
कर निष्कषं निकाला है कि प्रकल्प के पहले स्वस्थ हास्यमुख ममाजों को 
उंखाड़कर उन्हें भगवान्‌ भरोसे फेंक दिया, उनकी वैकल्पिक बसाहट कई 
वर्ष बीत जानें पर भी नहीं की गयी, प्रकल्प के लिए व्यापक पैमाने पर 
जंगलों का नाश किया गया, जिससे पर्यावरण का असंतुलन पैदा हुआ। 
इससे काली हाईडल-प्रोजैक्ट में एक प्रकार कां वीड (अपतृण ) बंढ़ा और 
इससे पशु-संपत्ति के एवं आग लगकर वन-संपत्ति के भयंकर नाश की 
संभावनाएँ बढ़ीं। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवां प्रकल्प के 
कारण हजारों एकड़ उवंरा-भूमि नष्ट हो गयी। अत: वहाँ ' सिटी बकाओ' 
अभियान चल्लग्रा जा रहा है। ऐसा क्यों होता है ? क्योकि प्रकलपों के 
निफुय राजधानियों में बेठकर, शहरी «ोग लेते हें और जिन्हें प्रकल्पों के 
दृष्परिणास्री कृशिकार होना पड़त्ता है, उनसे :राजधाबिय्नाँ: कोलों दर 
हुं। अतः प्रकल्पों का निर्णय संबद्ध ग्रामीणों की सभा. बुलाकर उनके 
साथ लेने की कनाडा की और अमेरिका की पद्धति भारत में +) स्थम की 
जानी चाहिए ।” वैसे ही छोटे-छोटे बाँध बनाकर नदी-नालों का पानी 
शकक़र एक: बारिश के क्षमाव-में कई बाढ़ जो प्रहली खरीफ को फसल 
मारो काज़ी है, वह रोकी ज्ञा सकती है. सह॒राष्ट्र में नासिक. जिले सें 


कृषि २७- 


बागलाण में ४-५ सो वर्ष पूव॑ गोंड राजाओं ने नदी को हर गाँव पर रोक- 
कर एसे बाँध बनाये थे और उससे निचले गाँव को पात्ती मिलता था ४ 
इससे बागलाण में पिछले ४०० वर्षों में अकारू नहीं पड़ा, यह नासिक 
जिले के जिला गजेटियर' में लिखा हुआ है। इसके अलावा कुओं और 
नलकृपों द्वारा होनेवाले सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। 

( च ) सहकारी खेती का अधिक प्रसार नहीं हो सका । 

( छ ) ग्रामपंचायत को भूमि-व्यवस्था के अधिकार देने का प्रयत्न ही 
नहीं हुआ | 

सारांश यह कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भूमि-सुधार के लिए जोः 
लक्ष्य बनाये थे वे सबके सब अधिकतर जमींदारी-समाप्ति को छोड़कर 
विफल हो गये । 

खेती को ऋण को कर्म --इन सारी कमियों के अलावा कृषि को 
दिये जानेवाले ऋण पर के ब्याज को दर बहुत ज्यादा थी और कृषि को 
अपर्याप्त पूंजी दी गयी । पहली विक्रास-योजना में कृषि के लिए ३७- 
प्रतिशत रकम का प्रावधान था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसे 
घटाकर १७ प्रतिशत किया गया ओर बाद की योजनाओं में २३ प्रतिशत 
के लगभग रखा गया | दूसरी ओर संगठित उद्योग और खदानों के लिए 
प्रथम योजना में ५ प्रतिशत रकम का प्रावधान किया गया था। दुसरी 
योजना में उसे करीब २४ प्रतिशत किया गया और बाद की योजनाओं 
में करीब यही प्रतिशत रहा है । इनके बावजूद खाद, पानी, सुधरे हुए 
बीज आदि के कारण उत्पादन में निम्न बढ़ोत्तरी हुई है-- 


फ़्सल का नास उत्रादतल . उत्पादन 

| ( १९५०-५६ ) ( १९७७-७८ ) 
चावल ऋ. . २२० लाख टन ५२८ लाख टन 
ज्वार ६२ ,, 6“ 


गेहूँ हि ७५ . ३१३ ,, 


१८ भारत किघर ? 


फसल का नाम उत्पादन उत्पादन 

( (९५०-५१ ) . [ १९७७-७८ ) 
दाल ९९१ लाख टन ११० लाख टन 
कपास - ३० लाख गठानें ७१ लाख गठानें 


संतुलित आहार की दृष्टि से देखें त्तो यह उत्पादन चावल, गेहूँ को 
छोड़कर दाल, ततिलहन, दूध-घी, सब्जी, फल एवं चीनी-गुड़ में बहुत कम 
है। जैसे, तिलहन का उत्पादन आज से अधिक, दूध का उत्पादन करीब 
दुगुना, फल का ५ गुना से अधिक ( आज फल प्रत्तिव्यक्ति १६ ग्राम 
उपलब्ध है, जब कि आवश्यकता ८५ ग्राम की है) उत्पादन होना 
चाहिए । अन्य राष्ट्रों में भारत की तुलना में कहीं ज्यादा उत्पादन होता 
है। नीचे की तालिका से इसका अन्दाज लग सकेग[--* 


आधार-वर्ष १९७१ उत्पादन प्रतिहेक्टर ( क्विटलों में ) 


चावल-- .. भारत १७. ० गेहँ-- भारत १२ 
अजन्टाइना न्यू अमेरिका २३ 
आस्ट्रेलिया. ६२ . इटली. २५ 

.. जापांन_ ५२ . सं० अन्ब गणराज्य. २८ 

. केनियां ६४. टूंगलेण्ड.. ४१ 
गन्ना-- भारत ४८३ नेदरलैण्ड.. ३५ 
इंडोनेशिया ७२५ मंगफली--- भारत. 
अमेरिका. ९२१ इटली. २४ 

कपास-- . भारत १.५ इसराइल... ४७ 
चीन ३. :- मक्का-- भारत ९, 

अमेरिका 0 अर्जेन्ट इना.. २४ 

रूस ८.५ द हंगरी. हे६ 


, इसराइल १२.६ द अमेरिका ५४८ 


कृषि... २९. 


इन आँकड़ों से निष्कष॑ निकलता है कि न केवल विकसित देशों में, 
बल्कि अन्य पिछड़े देशों में भी भारत की तुलना में फसल की प्रेदावार 
अधिक है। द 

हरितक्रांति के परिणाम--हरितक्रांति से गेहूँ, चावल सरोखी कुछ 
फसलों का उत्पादन बढ़ा । लेकिन उसका लाभ खेती से संबद्ध सबको: 
नहीं हुआ । 

(१ ) इसका पहला कारण यह है कि हरितक्रांति मुख्यतः पानी पर 
अवलबित है। अतः जहाँ सिंचाई की सुविधा थी या हो सकी, जेसे: 
पंजाब, हरियाना और प० उत्तर प्रदेश, वहाँ इसका लाभ अधिक हुआ $ 
जहाँ सिंचाई की सुविधा करना कठिन है, ऐसे भारत के आधे से ज्यादा: 
हिस्से में इसका लाभ मिला ही नहीं। अत्तः हरितक्रांति से क्षेत्रीय 
असंतुलन बढ़ा और निधेनता के सागर में जहाँ-तहाँ संपन्नता के द्वीप, 
बन गये हैं । 

( २ ) हरितक्रांति की नयी तंत्र-विद्या को अमल में लाने के लिए 
बड़ी पंजी चाहिए । द रा 

किसानों के तीन वर्गों पर इसके अलग-अलग परिणाम हुए।.. 

(क ) बड़े किसान-पुरानी पूंजी या अन्य धंधों से जिन्हें चकद आय 
होती थी, ऐसे बड़े जमीन-मालिकों ने इससे अधिक छाभ उठाया। इन्हें 
ऋण भी आसानी से मिल सकता था। ये बड़े किसान खुद खेती में मेहनत्त 
नहीं करते और मजदूर लगाकर खेती करवाते हैं। कुछ संबद्ध कानूनों 
को त्ततक पर रखकर भारी लगान पर जमोन बटाईदारों को देते हैं । माँव 
की बढ़िया जमीन अक्सर इन्हीके पास रहती है और जमीन की मात्रा आदि 
इनके पास आधे से ज्यादा है। ७०-८० प्रतिशत पूंजी भी इन्हींके पास है। 
ये सामान्यतः ऊँची जाति के हैं ओर गाँव में राजनीतिक प्रभाव रखते 
हैं। सरकार के भू-विकास के एवं ग्रा म-विकास के लाभ एवं सुविधाएं 
इन्हें मिलती हैं। इनका अनुपात ग्रामीण जनसंख्या का करीब १० प्रतिशत 
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है। बड़े किसान मुख्यतः व्यापारों फसले लेते हैं। ये राजनीति में भो गये 
और राजनीति पर इनका काफी असर है | हज 

( ख ) मध्यम किसान--मध्यम किसानों को इसका छाभ कम मिला । 
ये मध्यम किसान मध्यम जातियों के हैं और अपने खेतों में काम करते 
हैं। जब काम ज्यादा होता है तब अपने खेत में काम करने के लिए दूसरों 
को भी लगाते हैं। दूसरे के खेतों पर काम करने के लिए वे नहीं जाते, 
क्‍योंकि इसे वे अपनी अप्रतिष्ठा समझते हैं। इनके पास ५ से १० एकड़ 
जमीन रहती है । जमीन के कुछ हिस्सों में ये नयी तकनीकी को अक्सर 
सरकारी कर्मचारियों को रिव्वत देकर अपना पाते हैं। इन्हें कर्ज या 
भानी समय पर नहीं मिलता | अतः समय की बरबादी और रिश्वत के 
कारण कृषि-विकास का इनका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। इस 
असंतुष्ठट किसानों के वर्ग पर खेती की तरक्की निर्भर है। इनंकी संख्या 
औसत एक-चोथाई है। 

( ग॒ ) तीसरा वग्ग है, छोटे और सीमान्‍्त किसानों का। हरित्तक्रांति 
का लाभ इन्हें मिला नहीं और ये आज भी पुरानी पद्धति से ही खेती 
कर रहे हैं। ये दूसरों के खेत पर भी काम करते हैं और कभी-कभी बटाई 
से दूसरों की खेती करते हैं। इनकी उत्पादकता कम है, क्योंकि विज्ञान 
के लाभ से ये वंचित हैं । इनमें से ज्यादातर किसान हरिजन, 
आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों के हैं। इनकी संख्य। ग्रामीण 
जनसंख्या का ४० प्रतिशत है। पूंजी के अभाव में हरितक्रांत्ति के जमाने 
में ये अन्य किसानों के मुकाबले टिक नहीं सकते । अतः इनमें से “कुछ 
खेती बेचकर मजदूर बनते हैं या काम-धंघे की खोज में शहर चले 
जाते हैं। 5 

इस प्रकार हरितक्रांति ने इन तीन वर्गों के किसानों के बोच की 
विषमताएँ पहले से कहीं अधिक बढ़ायी हैं। इस पूजीवादी खेती के 
मुनाफे से ललचाकर कई नगरवासियों ने नौकर लगाकर देहातों में 
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पहले इसमें से कुछ खेती बटाई पर बटाई- 
जाता । अब हरितक्रांति के कारण नौकर लगाकंर 
खेती करना ज्यादा लाभदायक माल्म हुआ और इसलिए बटाईदारों 
को हटाकर बड़े पेमाने पर बेदखलियाँ हुईं। भूमिहीनों का प्रतिशत 
पिछले ३५ सालों में डेढ़गुना हो गया। हरितक्रांति ने इस नूतन 
घनपति' वर्ग को गाँवों में निर्माण क्रिया एवं बढ़ावा दिया। इससे 
गरीबों का गरीबों और अमीर-गरीब के बीच में विषमता बढ़ी | भूमिहीन 
मजदूर को तो हरितक्रांति का प्रत्यक्ष छाभ मिलने का सवाल ही नहीं 
था। हरितक्रांनि से रोजगार बढ़ता त्तो उसे परोक्ष लाभ होता। खेती 
में यांत्रकिकरण से रोजगार में खास वृद्धि नहीं हुई। किसानों का 
परेलिक्तत-हश्तिक्रांति के द्वारा घट रहा है ओऔर-भूमिहीनों का -प्रतिशत 
गाँवों में बंढ रहा है, यह नयी घटना इस वर्षों सें घटो है। : वेसे-ही 
मजदूरों के काम के दिन सन्‌ १९६४ में खेती में सालश्नर में: १८३ थे । 
सन्‌ १९७५ में वे १६५ हुए हैं और इन पर कर्ज का भार बढ़ा है.। 


कृषि-उत्पादन को वाजिब दाम न मिलने से उद्यादन बढ़ाने को 
किसान को कोई प्रेरणा नहीं है । 


भविष्य में कृषि को व्यवस्था--प्रकृति के साथ मनुष्य का सम्बन्ध 
बना रहे यह स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक्र है। इसलिए हरएक के पास 
कुछ जमीन एवं कोई उद्योग हो। यह एक जीवन-पद्धंति है। सीमान्त 
“किसानों को एवं भूमिहीत मजदूरों की दशा गिर रहीं है। जमीन की 
आज की व्यवस्था के कारण उसकी पूरो उत्पादन-क्षमता का उपयोग 
नहीं हो रहा है। अतः भूमि पर मालिकी ग्राम-समाज की रहे । लेकिन 
उंयुके उपयोग का, फसल का एवं वारिसाना अधिकार जमीन पर प्रत्यष्त 
भैंहनंत करनेवाले का हौ। स्वतंत्रता के बाद हम इस आदर्श की और 
नहीं जा सके, बल्कि स्थिति बिगड़ती गयी है। अतः इस आदर्श की ओर 
जानेवाले कदम निम्नलिखित हो सकते हैं-- 
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( १ ) जो परिवार जितनी जमीन पर अपनी मेहनत से खेती कर 
रहा है और जिसे सामान्यतः खेती पर मजदूर नहीं लगाना पड़ता है 
उतनी जमोन उस परिवार के पास रहे । 

( २ ) बची हुई जमीन पर नौकरों के द्वारा खेती कराना बन्द किया 
जाय। उस जमीन को बटाई पर सीमान्त-किसान को या भूमिहीन 
मजदर को देने की छठ जमीन-मालिक को दी जाय। बटाई पर दी हुई 
जमीन का लगान फसल का चौथाई हिस्सा निश्चित किया जाय | इससे 
अधिक की प्रत्यक्ष में वसूली न हो | वेसे ही बटाईदारी की बेदखली को 
पूर्ण रूप से रोककर बटाईदारों को सुरक्षितता प्रदान को जाय। इनके 
क्रियान्वयन का भार ग्राम समाज पर डाला जाय । 

( ३ ) खेती के अलावा अन्य स्रोतों से एक हआर रुपये मासिक से 
जिनकी आय अधिक हो, उनसे उत्तकी जमीन निकांल ली जाय। थे 
व्यक्ति भले ही गाँव के अन्दर रहनेवालें हो या नगरों में रहनेवाले हों । 

४ ) सीलिंग के कानून का ठीक क्रियान्वयन किया जाय । मोजूदा 
सीलिग कानून से ५५ लाख एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित हुई है। आज 
की कानूनी मर्यादा को नीचे न करते हुए भी कानून के छिद्र बंद करने 
से ( जैसे, बेनामी हस्तांतरण, मठ-मंदिरों की जमीन ) ओर २ करोड़ 
एकड़ जमीन छाँटी जा सकती है, ऐसा अनुमान है। अगले दो-तोन सालों 
का समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर यह काम किया जाना चाहिए। 

(५ ) सीलिग की जमीन, भूदान की जमीन और गाँव की बेंटने योग्य 
 परती जमीन मिलाकर यह सारी जमोन ढाई एकड़ के नीचे के किसानों 
को एवं भूमिहीन कृषि-मजदूरों को प्रति परिवार एक एकड़ के हिसाब से 
( जहाँ भूमि अत्यंत कम हो, वहाँ इससे कम, पाटील समिति ने & एकड़ 
की प्िफारिश की थी” ) बाँटी. जाय। यह जमीन गृह-वाटिका के लिए 
. उस परिवार के पास रहे, जिसमें वह साग-सब्जी एवं फल पैदा कर सकें 
और गाय या बकरी बाँध सके। सिचाई-कार्यक्रम में इस भूमि को प्राथ- 
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मिकता दी जाय । इस प्रकार के भू-वितरण एवं बटाईदारों को सुरक्षितता 
मिलने से प्रति एकड़ भूमि पर अधिक श्रम होगा। जापान में सो एकड़ 
में ८७ श्रमिक काम करते हैं, तेवान में ७५, जब कि भारत में केवल 
३६ ।** इस प्रक्रिया को प्रतिद्ध अथशास्त्री गुन्नार मिरडाल ने अधं॑विक- 
सित देशों के आथिक विकास की क्‌जी माना है। 

( ६ ) प्रत्यक्ष गाँव में जाकर, भूमिहीन बटाईदार एवं किसानों की 
उपस्थिति में गाँव की सावंजनिक्र सभा में अतिरिक्त जमीन प्राप्त करने 
का एवं जमोन बाँटने का कार्य किया जाय। इससे कार्य जल्दी, समग्र 
और ठोक होगा । जिन्हें जमीत बाँटी गयी है, उन्हें खेती के अधिकारों 
के पटे, प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर, सर्वेक्षण करके दे दिये जायेँ। यह काये- 
पद्धति परि्चिम'बंगाल, केरल और कर्माटक में अपनायी गयी-और इसके 
अच्छे नतीजे आये । 


(७ ) ऊपर की बातों पर अमल कराने के लिए प्रसण्ड-स्तर पर 
समितियाँ एवं ट्रिब्यूनल बनाये जायेँ। इन समितियों और ट्विब्यूनलों में 
आधी सख्या भूमिहीनों की एवं बटाईदारों की रहे । 

( ८ ) भविष्य में गाँव के बाहर रहनेवाले को गाँव की अंदर की 
जमीन खरीदने का अधिकार न रहे। नन्‍्याय्य. भू-वित्तर की ओर बढ़े 
बिना न तो खेतों में कोई प्रगति होगी और न सुखी ग्रामीण समाज 
ही बन सकेगा। इसके साथ-साथ खराब खेती को अच्छा बनाने की 
ओर भी ध्यान देना होगा, जिससे कि खेती की पूरी उत्पादन-क्षमता 
का लाभ उठाया जा सके । 


जंगल--जंगलों का महत्त्व सब लोग जानते हैं। क्षेत्र के एक-तिहाई 
भाग में जंगल ही जंगल रहें। पर्यावरण-संतुलन के लिए यह अत्यावश्यक 
है" स्वतंत्रता के बाद जंगल बेतहाशा काटे गये हैं और अब सिर्फ २३ 
प्रतिशत जमीन . जंगलों के बीच बतायी गयी है। इसमें बहुत-सा क्षेत्र 
जंगल है हो नहीं, यानी वह केवल कागज पर ही जंगल लिखा है। 
॥ 
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सन्‌ १९५२ के बाद सिंचाई-प्रकल्प बनाने के लिएऔर अधिक अक्न 
उपजाओ' की योजना के लिए ४५ लाख एकड़ भूमि पर से जंगल काटे 
गये। फलस्वरूप बारिश कम होकर वहाँ रेगिस्तान जेसी हालत बन 
गयी है | कुछ प्रदेशों में जंगल बहुत बम हैं, जेसे हजार व्यक्तियों के पीछे 
पंजाब में ढाई एकड़, पश्चिम बंगाल में साढ़े सात एकड़ और गुजरात्त 
में १५ एकड़ जब कि सौ व्यक्तियों के पीछे २५-३० एकड़ जंगल तो होना 
ही चाहिए। अतः जंगल बड़ी तादाद में लगाये जायेँ। साथ-साथ सामा- 
जिक वानिकी ( सोशल फॉरेस्ट्री ) का प्रयोग जगह-जगह किया जाय, 
जिससे कि वृश्न लगाने में और उनके संवर्ध॑न में ग्रामीण परिवारों को रुचि 
वेदा हो सके और वे उससे लाभ उठा सकें। इस सिलसिले मे खेत की मेड़ों 
पर ओर अन्यत्र कुबबूल नाम के नये वृक्ष को बढ़ाना लाभदायक होगा | 
यह पेड़ जल्दी बढ़ता है और पशु को चारा, आदमी के लिए सब्जी, ईंधन 
ओर इमारती लकड़ी देता है। कुबबूल वास्तव में कामघेनु है । 


पशु-पालन--दुनिया में संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा गाय-भेंस 
भारत में हैं। सन्‌ १९७२ में भारत में १८ करोड़ गाय-बैल एवं ६ 
करोड़ भेंसें थीं। गाय-बेलों की यह संख्या दुनिया की संख्या का छठा 
हिस्सा और भेंसों का आधा हिस्सा है।” दूत्र, खेती के काम, यात्तायात्त 
के साधत बहुमूल्य खाद एवं मरने पर चमड़ा--इन सब दृष्टियों से ये पशु 
उपयोगी हैं । इनसे देहातों में भूमिहीन और छोटे किसानों को रोजगार 
मिलता है। खासकर महिलाओं को रोजगार देने का यह एक प्रमुख 
धंवा है। आज भी दूध का उत्पादन सन्‌ *९५१ के स्तर त्तक नहीं आ 
पाया है। आज गाँववालों को ६३ ग्राम दूध उपलब्ध है। भारत में 
औसत ११८ ग्राम दूध उपलब्ध है, जबं कि इंडियन कौंसिल ऑफ मे डिकल 
रिसचं-भा रतीय चिकित्सा मण्डल के शोध-संस्थान के पोषण दल ने प्रौढ़ों 
के लिए २०० ग्राम प्रतिदिन दूध को आवश्यक माना है [९ 


गाय-बेलों से चार करोड़ अद्व-शक्ति पैदा होती है, जो ३० हजार 


. कृषि ३५ 
मेगावाट विद्युत-शक्ति के बराबर होती है। आज भारत में कुल २६ 
हजार मेगावाट बिजली पेदा होती है। यानी बिजली से ज्यादा दरक्ति 
हमें बेलों से उपलब्ध होती है। उसके साथ-साथ पशुओं से ८ करोड़ टन 
सूखा गोबर भी मिलता है, जो जलावन के काम आ जाता है। यदि इस 
गोबर में पत्तियाँ मिलाकर गैस प्लेट द्वारा गैस पैदा कर डीजल इंजन 
में उसका उपयोग किया जाय तो एक बेलजोड़ी के गोबर के गेस से एक 
अद्वशक्ति का इंजन ६ घंटे चलेगा याती एक बेलजोड़ी के गोबर से 
बनायी गेस से करीब उतना हो काम लिया जा सकेगा, जितना कि 
उसकी खींचने की ताकत से लिया जाता है।' जलावन के लिए कुबबूल 
जैसे पेड़ों के इंघव का उपयोग किया जाय | 
महाराष्ट्र में पुसद के श्री पांढरीपांडे ने एक प्रयोग करके सिद्ध किया 
है कि एक गाय के मूत्र एवं गोबर का उपयोग कर कचरे के साथ 
वैज्ञानिक खाद बनायी जाय तो ४० टन खाद धिल सकती है, जिसमें 
नत्र ०.५ रहता है। इससे १० एकड़ खेती को खाद मिल सकती है। 
यानी देश के पञुधन से भारत की सब खेती को पूरी खाद मिलू सकती 
है । इससे रास।यनिक खादों से होनेवाली जमं न की खराबी तो बचायी 
हो जा सकती है; रासायनिक खाद के लिए जो पेट्रोल लगता है उसके 
लिए विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, उसे भी बचाया जा सकता है। कम्पोस्ट 
खाद केः निर्माण से गाँवों में गरीबों के रोजमार में भो वद्धि होगी। 
कृत्रिम खाद के उपयोग से फम्नल पर आनेवाली बीमारियाँ रोकने के 
लिए जो जहरीली दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं, उससे भी खेत की मिट्टी 
और वनस्पतियाँ बचेंगी। कम्पोस्ट खाद पर उगनेतराल्ली फसल में अधिक 
सत्त्व होगा । अतः सभी दृष्टियों से पशुओं के खाद्य, प्रजनन और रोग- 
निवारण की उत्तम व्यवस्था कर पशुओं के उत्तम पाछन पर ख्याल देना 
राष्ट्रीय कतंव्य है । 


_ स्व॒राज्य के बाद सन्‌ १९७१ तक हमारें पशुओं की संख्या बढ़ती 


३९६ भारत किधर ? 


गयी। लेकिन पिछले १० वर्षों से यह संख्या लगातार घट रहीं है, क्योंकि 
मांस का निर्यात बड़े पैमाने पर विदेशों को, खासकर अरब राष्ट्रों को, 
होने लगा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे के तीसरे चक्र के अनुसार सन्‌ १९७२ 
में ५ करोड़ ३१ छाख गाएँ भारत में थीं, पर सन्‌ १९७६ में उनकी संख्या 
घटकर ४ करोड़ ५५ लाख हो रह गयी। सन्‌ १९७६ के बाद यह संख्या 

और तेजी से घटी है। यही हाल भैंसों का हुआ | बैल अत्यंत्त महँगे हो 
. रहे हैं। गो-रक्षा के जो कानून बने हैं, उनका ठीक से पालन नहीं हो 
सहा है। प्रतिवर्ष १ करोड़ गाय-बेल कटते हैं ऐसा अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय 
बाजार में पेट्रोल के ओर डोजल के भाव बेतहाशा बढ़ गये हैं। ऐसे समय 
में देश की अंदरूनी शक्ति को यानी गाय-ब्रेलों को नष्ट कर विदेशी मुद्रा 
हड़पनेवाले आयात किये हुए तेल पर निर्भर रहने को अवैज्ञानिकता के 
सिवा ओर क्‍या कहा जा सकता है ? अतः विनोबाजी ने गौ-ह॒त्या-बंदी 
की जो आवाज लगायी है, वह नेतिक आवाज तो है ही, ठोस आथिक 
लाभ की भी है, इसलिए वह तुरत अमल करने लायक है। 


दूध को बाढ़ की योजना-केवल बड़े शहरों को सस्ता दूध - मिले, 
इसके लिए दूध की बाढ़ ( आपरेशन फ्लड--१ और २) की थॉोंजेनाएँ 
सरकार ने चंलायी हैं। इससे दूध का उत्पादन थोड़ा बढ़ा। लेकिन पैसे 
के लोभ से और कजं चुकाने की अनिवायंत्ता से जो थोड़ा दूध और छाछ 
देहातों में आज तक रहता था वह भो अब छहरों में पहुँचने लगा है | 
स्वयं भारत सरकार के तत्कालीन ऋषिमंत्री श्री राव वीरेन्द्रसिह ने १३ 
अप्रेल “८१ को नयी दिल्ली में एक परिसंवाद में कहा था कि यह बाढ़ 
की योजना डेअरी-विकाँस कार्यक्रम नहीं थां, बल्कि गरीबों की कुर्बानी 
पर आधारित नगरों को सस्ता दूध भेजने का कार्यक्रम था। उन्होंने यह 
भी कहा कि इस योजना के प्रमुख कैंन्द्र, आनन्द में भी किसानों की अपने 
दूध का उचित दाम नहीं मिलता है और किसानों के कमजोर बंच्चों को 
बढ़े हुए दूध के उत्पादन में से अधिक दूध भी नहीं मिलता .है। इस 
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योजना में दूध-उत्पादन का लरक्ष्यांक सन्‌ १९७५ त्तक २३० लाख लोटर 
अतिदिन माना गया था। पर सन्‌ १९५९ में भी उत्पादव १२० लाख 
लीटर के आगे नहीं गया | इसका कारण यह है कि दूध के वाजिब दाम 
नहीं दिये जा रहे हैं और बाढ़ के नाम पर विदेशों से दुग्धचू्ण, वीये, 
यन्त्र आदि की बाढ़-सी ही आ गयी है। 
गाँवों की कुर्बानी पर नगरों की आवश्यकता पूरी करने की ऐसी 
योजनाओं के स्थान पर दूध के उत्पादत-खर्च पर आधारित उचित्त दाम 
तय हो और गाँव की आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद बचा हुआ दूध 
शहर में पहुँचे, ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए। बूढ़े गाय-बैलों की 
देखभाल के लिए गो-सदन' खोले जाये, जिसका ख्च उनके उत्पादन से 
और समाज ओर सरकार की सहायता से पूरा किया जाय । इस प्रकार 
भारत का पशु-पालन आदर्श हो सकता है। इसके लिए केवल फसलों की 
खेती न हो कृषि-पशु-पालन को संयुक्त कर सम्मिश्र खेती होनी चाहिए । 
फ् - 


पू, उद्योग 


स्वतन्त्रता के. बाद राष्ट्र को आधुनिक उद्योगों में बहुत तरक्की हुई 
है, यह नीचे की तालिका से पता चलेगा ।** 


वस्तु का नाम उत्पादन उत्पादन 

( सन्‌ १९५०-५१ ) ( सन्‌ १९७३-७८ ) 
कोयला ३२८ लाख टन १०४७ लाख टन 
इस्पात _ . १०.४ लाख टन ७०.२ ,, » 
ताबा ७ हजार टन २१ हजार टन 


मशीन औजार ०.३ लाख रु० १०२ लाख रु० 
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वस्तु का नाम 


रेलवे वेगन 
मोटर साइकिल 
और रकूटर 
सिलाई मशीन 
ट्रांसामर 
बिजली के मोटर 
बिजलो के पंखे 
उर्वरक . 
सलफुरिक एसिड 
सीमेन्ट 

पेट्रोल के पदार्थ 
कपड़ा 

चीनी 

बिजली 


भारत किघर ? 


. उत्पादन . उत्पादन 
( सन्‌ १९५०-५१ ) ( सन्‌ १९८७-७८ ) 
२,९०० १२,२०० 
० २ लाख 
३३ हजार ३६४ हजार 
'२ लाख किलोवाट १५६ लाख कि० वाट 
१ लाख अव्वशक्ति ४० लाख अच्वशक्ति 
२ लाख ३४ लाख 
१८ हजार टन २७ लाख 
१ लाख टन २० लाख टन 
२७ लाख टन द १९३ लाख टन 
२ लाख टन २३२ लाख टन 
४२१ करोड़ मीटर ८१४ करोड़ मीटर 
११ लाख टन ६५ लाख टन 


५३० करोड़ किलोवाट ९२१८ करोड़ कि० वा० 


ओद्योगिक नीति--स्वराज्य के उंष:काल में रूुन्‌ १९४८ में उद्योग- 
नीति तय की गयी। आज भी यहो नीत्ति सामान्यतः जारी है। इसके 
अनुसार मुख्य उद्योग यानी चाबी के या मूलभूत उद्योग सरकारी क्षेत्र में 
खोले जायेंगे। बचे हुए उद्योग खानगी क्षेत्र में रहेंगे और वे सरकार द्वारा 
नियत की हुई मर्यादाओं के अन्दर चलेंगे। मूलभूत उद्योगों में बड़े यंत्रों 
से उत्पादन करना शायद जरूरी था। लेकिन छोटी छोटी उपभोग्य 
वस्तुओं के उत्पादन में भी भारत ने इंग्लैंड-अमेरिकावाला बड़े-बड़े कल- 
कारखानोंवाला रास्ता अपनाया। इन उद्योगों के लिए विदेशी पंजी 
ऋण के रूप में लेती पड़ी ओर यहाँ के कच्चे माल के उत्पादक को कम 
कौमत देकर यानी डसका शोषण करके पक्के माल के दाम ऊँचे रखने के 


उद्योग. 30 


लिए उद्योगपतियों को सरकार ने इजाजत दे दी। इस प्रकार भारतीय 
गरीब जनता का शोषण कर आधुनिक भारतीय उद्योगों का विशालू 
भवन्त खड़ा किया गया है। 


परिणाम--इस नीति का परिणाम यह हुआ है कि डेढ़ सो वर्षों के 
विदेशी शासन में भारत के गाँवों के जितने उद्योग नष्ट हुए उससे अधिक 
उद्योग पिछले ३५ वर्षों में स्व॒राज्य के बाद समाप्त हुए हैं। इस नीति के 
ताजा उदाहरण 'नायछान! और प्लास्टिक! हैं। इससे रस्सी, चटाई, 
टोकत्तियाँ, चमड़े के खिलोने, विविध मिट्टी के बतंन, चमड़े के जूते 
इत्यादि ग्रामीण उद्योगों पर भारी असर पड़ा है।'” इन नये उद्य'गों के 
लिए कच्चा माल, बाजार, यातायात की सुविधाएँ, बेंक से ऋण, ब्रिजली 
आदि सहूलियत की दर पर सरकार मुहैया करतो है. जब कि ऐसी ही 
वस्तुओं को बनाने के लिए ग्रामोण उद्योगों को कच्चा माल तक भी कई 
बार उपलब्ध नहीं होता | इन दिनों पशुखाद्य और मुर्गीखाद्य में भी 
लीव्हर ब्दर्स जेसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ घुस गयो हैं । 


प्रगात का सही अर्थ--प्रइा उठता है कि क्‍या प्लास्टिक और नाय- 
लान जेसे नये उद्योग भारत में चले ही नहीं ? क्या भारत प्रगति करे ही 
नहीं ? करोड़ों गरीब लोगों का स्वयं-रोजगार के द्वारा सनन्‍्मान के साथ 
पेट भरनेवाला धन्धा छीनकर चन्द उद्योगपतियों को करोड़पति बनाना 
ही यदि प्रथति' का मापदंड हो और समाजवाद हो, तब बात दूसरी है । 
अन्यथा प्रगति को परिभाषा में पूर्ण रोजगार! प्रमुख त्तत््व हो, तो इन 
घरेल उद्योगों को सुविधाएँ देकर प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जाना 
चाहिए। आज के प्लास्टिक जेसे उद्योगों की उद्योगक्षमता को जहाज- 
रानी, इलेक्ट्रानिक्स, संचार, रेलवे, मोटर, हवाई जहाज, विद्युतृ-उप- 

रण ,जेसे अन्य क्षेत्रों में मोड़ा जाना चाहिए। 


एक और उदाहरण लीजिये। सरकार खादी और करघे को कुछ 
सुविधाएँ देती है, यह उचित है। लेकिन मिलें करधे को लगनेवाला सूतत 
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नहीं बनायेंगी और वह अंबर चरखा बनायेगी, ऐसा करने के बजाय जो 
ऊनी-कताई आज तक हाथ से चलनेवाले चरखे पर होती है, उसके लिए 
भी सरकार १९८१ में ऊनी मिलें खोल रही है। आज अंबर का सूत 
मजबूती, समानता तथा गोलाई में मिल के सूत से मुकाबला करता है। 
इसलिए वास्तव में अमुक नम्बर के नीचे की कत्ताई हाथ-चरखे के लिए 
सुरक्षित को जानी चाहिए। उलटे वेस्ट ( कचरा ) रेशम की कताई के 
लिए भी मिल खड़ी करने का सरकार ने प्ररताव किया है। खादी- 
कार्यकर्ताओं ने वर्षों मेहनत कर और विज्ञान का सहारा लेकर अंबर 
चरखा और खराब रेशम को कताई के लिए सक्षम चरखा तैयार किया 
है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इसकी प्रशंसा करते हुए इसे एक क्रांतिकारी 
कदम' बताया है | तो क्या मध्यम तंत्र-विद्या के आविष्कार उपलब्ध 
होने पर भी हम अपने देश को बेरोजगारी को हल करने के लिए कोई 
अन्य मार्ग नहीं खोजेंगे ? 


आज आधुनिक उद्योग में एक व्यक्ति को काम देने के लिए ५० हजार 
से एक लाख रुपयों की पूंजी चाहिए। सीमेन्ट या इस्पात के उद्योग में 
५ से १० लाख रुपया चाहिए। दूसरी ओर एक व्यक्ति को अंबर 
कत्ताई में काम देने के लिए एक हजार रुपया एवं अन्य उद्योगों में ५ से 
१० हजार रुपया पर्याप्त है। आधुनिक उद्योगों की तुलना में इन उद्योगों 
के काम देने की क्षमत्ता भी: कई-कई गुनती अधिक है। ३५ वर्ष होने पर 
भी आधुनिक उद्योग १० प्रतिशत लोगों से अधिक को काम नहीं दे 
सके ओर आगे भी २५-५० वर्षो तक यही हालत रहनेवाली है। राष्ट्र 
की जनसंख्या इस बीच १०० करोड़ से ऊपर चली जायगी। आधुनिक 
उद्योग सबको काम दे सकते हैं, यह कोरा अंधविश्वास है। अपने देश 
का ही उदाहरण लीजिये। पंजाब में कोई बड़ा उद्योग नहीं है । छोटे- 
छोटे उद्योग खूब बढ़ाये.हैं। यहाँ बेरोजगारी देशभर में कम-से-कम है। 
दूसरी ओर बिहार में इस्पातःके कांरखाने औरं कई बड़े-बड़े उद्योग हैं ॥ 


उच्चोग है है 


लेकिन घर-घर उद्योग न पहुँच पाने के कारण बिहार में गरोबी एवं 
बेकारी भारतभर में सबसे ज्यादा है | 

अतः जो माल गाँवों में पैदा हो सकता है, उसे नगरों में कदापि न 
बनाया जाय । जो वस्तु परंपरागत उद्योगों से पेदा हो सकतो है, उस 
उद्योग के ओजारों में सुबार किया जाय, लेकिन उसे बड़े यंत्रों से कदापि 
तन बनाया जाय । सारे नियमों को, मान्यताओं को एवं विघ्नों को हटा- 
कर ये दो नियम पूर्ण-रोजगार के लिए रुख्ती से लागू किये जाने चाहिए। 


सहँँगा बनाम सस्ता--कहा जाता है कि परंपरागत उद्योगों का या 
मध्यम तंत्र-विद्या से बना हुआ माल महंगा पड़ेगा। जेसे, मिल के सूत 
के मुकाबले अंबर चरखे का सूत ६५ प्रतिशत महँगा पड़ेगा । यह बात 
ऊपर ऊपर से सही लगती है। लेकिन वास्तव में सही है नहीं। क्योंकि 
आज उत्पादन-व्यय आँकने की पद्धत्ति दोषपूर्ण है। आज सरकार बड़े 
उद्योगों को खड़ा करने के लिए जमीन, यंत्र, बिजली, ऋण, सस्ता-कच्चा 
माल, टमिनल टेक्स, टोल-टेक्स, चुंगी आदि करों से छूट, रिबेट, निर्यात 
की सहायता आदि कई सुविधाएँ देती है; तो भी आज कई बड़े उद्योग 
जैसे अनेक सूती मिले 'बीमार'--अलाभकर- हैं । फिर इन बोमारों को 
अपने हाथ में लेकर सरकार उन पर पुन: करोड़ों रुपया खर्च करती है। 
इन बड़े उद्योगों से अपर्याप्त बिजली की खपत में और वृद्धि होती है 
हवा-पाती दूषित होता है, जंगल उखाड़े जाते हैं। वेसे ही नगरों की घनी 
बस्तियों में और ज्यादा भरमार होने से शराबखोरी, जुआ ओर जुर्म 
बढ़ते हैं, हड़तालों का खतरा पेदा होता है और इन विक्ृतियों को 
निबटने में शासन का खर्च और अधिक बढ़ जाता है। सांस्कृतिक हानि 
होकर नगरों में कृत्रिम अमानवीय समाज पेदा होता है। इन बड़े उद्योगों 
केकारण पेदा होनेवाली बेरोजगारी और इस पर दिया जानेवाला 
भत्ता उद्योगों के उत्पादन-खर्चो पर चढ़ाया जाय और ऊपर को बातों 
का सामाजिक सर्वेक्षण कर कीमत आँकी जाय तो ये उद्योग अत्यधिक 
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हँगे साबित होते हैं। ऊपर जो खच॑ बताये गये हैं उन्हें वहन करने के 
बजाय २०-२५ प्रतिशत सहायता ग्रामोद्योगों को देता सरकार को सस्ता 
पड़ेगा। इस नीति से समाज में सबको काम मिलने से संतोष रहेगा और 
तनाव कम होंगे | 
सरकार का पश्चपात--आज सरकार गाँवों के छोटे उद्योगों के 
प्रति सोतेलापन करती है और बड़े उद्यागों के प्रति पक्षपातत करती है । 
२८ मार्च ८१ के 'कामर्स! के अंक में प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने 
एक कम्पनी को ऊपर बतायी हुई कई प्रकार की छूट के अलावा ५७७ 
एकड़ जपीन एक रुपये के किराये पर ३० साल के लिए दे दी और ढाई 
करोड़ रुपयों का ऋण रियायती ब्याज की दर पर दिलवाया । हिण्डालको 
कम्पनी, रेणुकूट को कई वर्षों तक २ पैसे प्रति यूनिट के भाव से बिजली 
दी ज,त्तो रहा, जिसे कुछ दिन पहले १० पैसा किया गया है,” जब कि 
सामान्य उपभोक्ता के लिए बिजली की दर ३५ से »० पैसे है। बिड़ला 
पेपर मिल को लगनेवाला बाँस २ पैसे में एक दिया जाता है, जब कि 
उत्ती बाँस की कीमत २ रुपया है। द 
इसके अलावा सारे ग्रामोद्योग मिल की तुलना में महंगे नहीं होते हैं | 
आज सावुन-उद्योग, दियासलाई-उद्योग, गुड़-खाँडसारी, मिल की प्रति- 
यागिता में ठिके हुए हैं। लेकिन खुद पैदा किये हुए गन्ने से किसान को 
सरकार गुड़ बनाने नहीं देती और उन्हें गन्ना सस्ते भाव में मिलू को 
बेचने पर मजब्र करती है। यह है भारत की उद्योग-नीति ! 


. जवता को आवश्यकताओं से संबंध नहों--भारत की सामान्य 
जनता को आवश्यकताओं से अनेक बड़े उद्योगों का कोई सबंध नहीं है । 
अत: इनके पक्के माल को विदेशों में निर्यात करना-पड़ता है और इसके 
लिए सरकार फिर सहूलियतें देती है। इन उद्योगों में मुनाफा भो खूब 
रहता है और इसलिए संपत्ति का केन्द्रीकरण बढ़ता है। गरीब लोग 
ख्फजरेटर,। शयर-कंडिशत्तर, टेलीविजन सेट, स्टीरियो प्लेयर, कीमती 


उद्योग रे 


सिगरेट, डनलप पिलो कुशन, महंगे सूट एवं प्रसाधत लेकर क्या करेंगे ? 
गरीब लोगों को चाहिए गल्ला, दाल, सस्ते कपड़े और बच्चों के लिए 
दूध | इनका उत्पादन बढ़ाने में मुनाफा ज्यादा नहीं मिलता । अतः कौन 
उद्योगपति इनमें रुचि लेगा ? सूत्ती कपड़े का उत्पादन सन्‌ १९५५-५६ में: 
प्रतिव्यक्ति १४.४ मीटर था, सन्‌ १९७७-७८ में वह १२ मीटर रह 
गया।' सबको कपड़ा देने में उद्योगपतियों को रुचि नहीं । कपड़ा कम 
बनाकर, कृत्रिम अभाव पेदा कर, कीमतें बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने 
की नीति पर ये चलते हैं। दूसरी ओर स्कूटर का उत्पादन पिछले २० 
वर्षों में १२ गुना बढ़ा है। ६० प्रतिशत आधुनिक उद्योग बड़े लोगों के: 
विलास के लिए हैँ। कहा जाता है कि इस माल को निर्यात कर विदेशी 
मुद्रा कमायी जायगी | सवाल है कि विदेशी मुद्रा से क्या खरीदा जायगा ? 
इससे आयात करेंगे यंत्र और कच्चा माल। इनसे फिर बड़े लोगों केः 
मौज-शौक की चीजें तैयार होंगी। सारी उद्योग-नीति एवं आयात- 
निर्यात-नीत्ति अमीर-वर्ग के हित के लिए योजना करके बनायी गयी है ४ 
अतः: विलास की चीजों के उत्पादन पर फौरन रोक लगनी चाहिए, 
क्योंकि इससे श्रम, बुद्धि एवं पूँजी को गलत दिशा मिलती है। 
कन्ट्रोल-कोटा, परसिट--खानगी क्षेत्र के उद्योगों को नियंत्रित करने 
के लिए शासन ने कन्ट्रोल-कोटा, परमिट की पद्धत्ति अपनायो। इससे न 
खानगी उद्योगों के मुनाफे पर कोई खास नियंत्रण आया, न कोई लाभ: 
हुआ, बल्कि मयंकर छालफीताक्षाही और भ्रष्टाचार बढ़े हैं और आर्थिक 
वेज्द्रोकरण भी बढ़ा है। सन १९४७ में टाटा-बिरला के पास ५०-५०: 
करोंड़ रुपयों की सम्पत्ति थी। आज हरएक के पास चोबीस गुना याती 
१२०० करोड़ रुपयों के निविश की यानी इनवेस्टमेंट की शक्ति है। इन्हीं: 
कंट्रोल के कारण २ दजन औद्योगिक घरानों के पास कुल खानगी पूजी- 
निवेश की आधी से ज्यादा शक्ति आज केन्द्रित हो गयो है। इससे छोक- 
तंत्र भी खतरे में है। इसका कारण स्पष्ट है। कन्ट्रोल-परमिट की बड़ी 
पेचीदा पद्धति के जाल से लाभ उठाना बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के: 
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लिए छोटों की तलना में आसान है। कभी-कभी इन नियंत्रणों के जरिये 
वस्तु का अभाव न होते हुए भी माल छिपा दिया जाता है, जैसे चीनी 
का हुआ। इस प्रकार तियंत्रणों से झूठा बनावटी अभाव पैदा किया 
जाता है, जिससे इन बड़ों को मनाफाखोरी का मौका मिल सके । 


सन्‌ (९८१ की ओद्योगिक नीति के सरकारी वक्‍षतव्य ने इन चंद 
घरानों पर के बंधन निर्यात के नाम पर और ढोले कर दिये हैं और उन्हें 
पहले से भी अधिक सहलियतें दी हैं। साथ-साथ बहु-राष्ट्राय कम्पनियों 
के साथ इनके गठबन्धन का मांग खोल दिया ससे इस राष्ट्र पर 
विदेशी पंजो का आथिक साम्राज्य ओर बढ़ गया है। जनता-सरकार ने 
जिन २०० वस्तुओं का भविष्य का उत्तादन छोटे और घरेलू उद्योगों के 
लिए सुरक्षित किया था, मौजूदा उद्योग-नीति ने उसे समाप्त कर दिया 
है** और द्योषण का पुराना मार्ग पूव॑वत्‌ चौड़ा कर दिया है। 


भ्रम फेडानेवाले उद्योग--आँखों में धूल झोंककर भ्रम फेलाने के 
लिए ही कुछ उद्योग शुरू किये हैं| इनसे लोगों को धोखे में, भ्रम में रखते 
हैं, ऐवा सनन्‍्देह पैदा होता है। जेसे हरिजत या आदिवासियों को मकान 
बनाने के लिए सरकारी सहायता देना | यदि इनको पूरा रोजगार मिले 
“और उनका शोषण न हो, तो अपनी आय से ये अपने घर खुद हो बना 
लेंगे । तदियों से सब लोग अपना घर सारी दुनियाभर में खुद की 
कमाई से बनाते ही आये हैं ।** लेकिन इन्हें काम देने के बदल इनके 
लिए घर बनाकर या सहायता देकर सरकार इन्हें पंगु बनाती है। इसके 
साथ-साथ वह ऐसा भ्रम फेलाती है कि सरकार हमारे प्रदन सुलझायेगी + 
ऐसा करके सरकार पूर्ण रोजगार के मुख्य प्रशत से इन लोगों का ध्यान 
हुटा देती है। शासन करनेवाला हर दल ऐसा अनुचित राजनोतिक 
लाभ उठाता है। खादी-म्रामोद्योग का भी ऐसा हो कुछ हाल है। बड़े 
'उद्योगों से इन्हें संरक्षण दिये बिता खादी-ग्रामोद्योगों को कुछ टुकड़े फेंकने 
का सतलब!और क्या होता है ? अत: कपड़ा, तल, जूते, अनाज-प्रशोधन, 
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साबुत, गृड़-खॉड्सारी आदि उद्योग देहाती क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे 
जाने चाहिए। नहीं तो खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में लगे कार्य॑-- 
कर्ताओं को सारी स्थिति पर पुर्तावचार करने का समय आ गया है। 


सरकारी क्षेत्र के उद्योग--सरकारी क्षेत्र को गलती से 'पब्लिक 
सेक्टर' या सावजनिक क्षेत्र कहने का रिवाज पड़ गया है। इनका हाल 
भी खानगो क्षेत्र जेसा ही दोषपूर्ण है। स्वराज्य के आने पर जनता के मन 
में ऐसा भोला विश्वास पेदा हो गया था कि उद्योगों का सरकारीकरण 
करने से समाजवाद अपने-आप आ जायगा, हुआ इससे उलटा। न इनके 
कारण आथिक समता आयी और न कमंचारियों की आपसी विषम्ता 
कम हुई । खानगो उद्योगों में बड़े अधिकारियों में और छोटे कम॑चारियों 
में जो वर्गंभेद हैं. वही यहाँ भी है। प्रसिद्ध अथंशास्त्री गन्तार मिर्डल ने 
ठीक ही कहा है कि भारत में सरकारी क्षेत्र ने खानगी क्षेत्र के लिए 
बिजली, सिचाई, सड़के आदि इन्फास्टक्चर यानी नीचे का ढाँचा 
सरकारी खच से तैयार कर इनकी मुफ्त सेवा कर दी है। अन्य देशों में 
खारनगी क्षेत्र को वह सब करना पड़ता है। इसमें से ज्यादातर उद्यौगों: 
में कायक्षमता नहीं है। वे हर साल घाटे में रहते हैं। गत वर्ष ७५ करोड़ 
रुपयों का इनमें घाटा है, जिसका बोझा करदाता पर पड़ता है। कभी-- 
कभो इनके माल की कीमत बढ़ाकर घाटा खतम हो गया--ऐसा बताया" 
जाता है, जेसा अभी इस्पात-उद्योग में हुआ। इन्हें 'साव॑जनिक उद्योग! 
कहा जाता है, लेकिन जनमत का उन पर कोई प्रभाव या दबाव नहीं 
पड़ता | इसलिए अत्यावश्यक केवल उतने ही उद्योग सरकारी क्षेत्र में 
रहने चाहिए, जिनकी निणंय-प्रक्रिया में कमंचारियों का सहभाग हो और 
जिन पर जनता ऐसा नियंत्रण रखे कि वे आदर्श बन सके | इससे खानगी 
उद्योगों के सामने ये नमूने के रूप में रखे जा सकते हैं । 


गांधीजी की तीसरी पद्धत--गांधीजी ने अखिल भारत चरखा संघ 
एवं ग्रामोद्योग संघ को स्थापना कर अपने 'ट्स्टीशिप' सिद्धांत का एक 
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अनुपम उदाहरण पेश किया। उद्योग की मालिकी किसी व्यक्ति की 
नहीं, टस्ट की होती है। यह ट्ृग्ट जनता के हित के लिए काम करता 
है। उद्योग का मुनाफा कमंचारी आपस में नहीं बाँठ सकते ओर 
गांधीजी के निर्णय के अनुसार २० प्रतिशत से अधिक व्यवस्था-खचे 
नहीं ले सकते। पिछले ५५ वर्षों में आज त्तक इसका उल्लंघन नहीं 
किया गया। १ लाख देहातों में यह संघ विकेन्द्रित स्वतंत्र संस्थाओं को 
स्व॒तंत्र बनाकर काम करता रहा है। कताई की दर, बुनाई की दर 
और कपड़े की कीमत त्तय रहती है। इतना बड़ा और टस्टीशिप के 
सिद्धांतों पर चलनेवाला शायद ही कोई सहकारी समितिनुमा संगठन 
दुनिया में होगा । इन संस्थाओं के टूस्टीशिप के सिद्धान्त का सर्वत्र अनु- 
करण होता चाहिए। & 


६, शिक्षा 


विस्तार--'सा विद्या या विमुक्तये” जो मानव को मुक्त करती 
है--उसका नाम विद्या है। पुरातन काल में इन शब्दों द्वारा शिक्षा की 
महिमा गायी गयी है। भारत में स्वराज्य के बाद शिक्षा का काफी 
विस्तार हुआ है। आज देश में ७ लाख विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें १० 
करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैँ। उन्हें पढ़ाने के लिए ३५ लाख शिक्षक हैं। 
शिक्षा पर २.५०० करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इस प्रकार इन ३५ वर्षों 
में शिक्षा का कई गुना विस्तार हुआ है। है 
. संख्यात्मक कमसियाँ--लेकिन इन बड़े-बड़े आँकड़ों के पोछे जाकर 
देखें तो कई चौंकानेवाली कमियाँ नजर में भरेंगी । 
१. शिक्षण अधूरे में छोड़े हुए विद्यार्थी--आज की यह शिक्षा उच्च 
श्रेणी के लोगों के लिए है, जिनकी संख्या केवल २० प्रतिशत है। बचे हुए 


शिक्षा ४७ 


८० प्रतिशत लोगों में से केवल २ प्रतिशत लोगों को इसका लाभ 

मिलता है। प्रारंभ में ही २० प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शाला की प्रथम 
कक्षा में ही भरतो नहीं होते, क्योंकि वे भरती नहीं हो सकते | धनो- 
पार्जन का और शिक्षा का कोई संत्रंध न होने से गरीबों के बच्चे 
विद्यालय में केसे भरती होंगे ? सामाजिक कारणों से भी वे भरती नहीं 
हो सकते । इस प्रकार औपचारिक यानी विद्यालयीन शिक्षा-पद्धति ने 
इन्हें शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित कर दिया है। जो ८० प्रतिशत भरती 
होते हैं उनमें से आधे बच्चे ५वीं कक्षा तक छूट जाते है, क्योंकि इस 
शिक्षा में कमाने का तत्त्व नहीं है। <वीं कक्षा तक और २५ प्रतिशत 
छुट जाते हैं। १२वीं कक्षा तक १० प्रतिशत ओर छूट जाते हैं। ये लोग 
पढ़ाई से छूट जाते हैं ऐसा कहने के बजाय यह कहना ठीक होगा कि आय 
से शिक्षा का कोई संबंध न होने के कारण शिक्षा-पद्धति उन्हें खुद छोड़ 
देती है। बचे हुए १५ प्रतिशत में से केवछ १-२ प्रतिशत को डिग्री 
मिलती है। अर्थात्‌ यह पद्धति अत्यन्त उडाऊ यानी अपव्ययी है, कारण 
९९ प्रतिशत विद्याथियों को वह दूर फेंक देती है। नीचे की तालिका 
से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है-- द 

शिक्षण छोड़े हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत 


प्रथम ण्वीं <वीं श्स्वीं स्नातक 
कक्षा में. कक्षा तक कक्षा तक कक्षा तक तक 
भरती छोड़े गये छोड़े गये. छोड़े गये छोड़े गये 
१०० ५० छफ्‌ ८५ ९ द 


२. उलटी मोनार--राष्ट्र के भविष्य की दृष्टि से प्राथमिक एवं 
माध्यमिक शिक्षा बुनियादो है। भारतीय संविधान में ४५वें अनुच्छेद में 
कहा गया है कि १० साल के भीतर ११ साल तक के उम्र के बच्चों को 
राष्ट्र निःशुल्क एवं अनिवाये शिक्षा देने का प्रबंध करेगा। सन्‌ १९६० 
तक यह काय॑ पूरा होना चाहिए था। इस समय मर्यादा के बाद बाज 
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२२ साल बीत गये हैं और अभी वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाये । राष्ट्र के 
पितामह दादाभाई नौरोजी ने प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवाय॑ 
करने की बात सन्‌ १८८१ में कही थी। एक शतक बोत गया ओर हम 
अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे | प्राथमिक शिक्षा पर खर्च कम होता है, उच्च 
शिक्षा पर एवं संशोधन-संस्थाओं पर अपेक्षाकृत अधिक खच होता है। 
हमारे देश में शिक्षा-क्षेत्र में सामान्य जनता को शिक्षा में प्राथमिकता नहीं 
दी गयी। उच्च वर्ग के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी। बुनियाद 
पर अधिक खर्चे करने के बजाय हम कलश पर अधिक खर्च कर रहे हैं । 
अत्त: भारतीय शिक्षा-पद्धति उलटी मीनार है । 


३. साक्षरों का कम प्रतिशत-विद्यालयों के विस्तार से साक्षरता 
का प्रतिशत सन्‌ १९८१ में ३६ तक पहुँचा है। पाठशाला में जाने योग्य 
उम्र के समूह को लें. तो यह प्रतिशत ४२ होगा। यात्री ५८ प्रतिशत्त 
व्यक्ति आज भी निरक्षर हैं, जिन्हें विद्यालयीन शिक्षा का स्पशं ही नहीं 
है । महिलाओं की शिक्षा का परिमाण तो और भी कम है। केवल २७ 
प्रतिशत महिलाएँ और ५७ प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं । ग्रामीण क्षेत्र में और 
पिछड़ी हुई जातियों में साक्ष त्ता का यह परिमाण और भी कम है। 


साक्षरता का प्रतिशत 


विवरण पुरुष सहिलाएं कुल 

१. राष्ट्रीय साक्षरता ५७ २७ ४२ 
२. शहरी क्षेत्र ७९, ५७ ६९, 
३. ग्रामीण क्षेत्र ... ५७ * न ३४ 
४. अनुसूचित जाति ः -. 
एवं हरिजन रर्‌ छः १५ 

५ आदिवासी ० ८ 5 .. ११ 


' साक्षरता में क्षेत्रीय असंतुलन भी है। केरल में साक्षरता का परिमाण 
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६० से ऊपर है। सबसे कम प्रतिशत है हिन्दीभाषी प्रदेशों में यानी 
बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में | आज प्राथमिक कक्षा 
में भरती होनेवालों की संख्या में प्रतिवर्ष ११ लाख की वृद्धि होती है। 
वृद्ध की यह दर प्रतिवर्ष ५२ लाख हुए बिना अगले १० सालों में भी 
संविधान के अनुच्छेद ४५ का पालन नहीं होगा। प्राथमिक शाला में भरतो 
न होनेवाले उन बच्चों को साक्षर बनाने का काम तो और भी कठिन है, 
जो गरीब एवं पिछड़ी जातियों के हैं, जिन्हें कमाये बिना चारा नहीं है |, 


४. मुख्य दुष्परिणाम--शिक्षा से जनता को वंचित रखना--आज की 
शिक्षा-पद्धति जनता को शिक्षित करने के लिए है, यह कहना गछत है । 
ऊपर के आँकड़ों से सिद्ध होता है कि यह शिक्षा-पद्धति जनता को कक्षा 
से वचि्र सखने के लिए गढ़ी गयी है।. आज की. झिक्षा-पद्धति का प्राथु 
भिक उद्देश्य यही है कि उसे प्राप्त करके लोग सुविधाप्राप्त वर्गों में रह 
सके या प्रवेश पा सके। ऐसे हीं व्यक्तियों का वह्‌ चयन करती है। यह 
कायम भी शिक्षा-पद्धति पक्षपात के बिना नहीं करती, क्योंकि जो आज 
सुविधाप्राप्त वर्गों में हैं, उन्हें उसी वर्ग में रहने देने का कार्य यह करती 
है। सुविधा से वंचित वर्गों को यह भागे बढ़ने ही नहीं देती है । एकाध 
अपवाद की बात दूसरी है। यह भी धीरे-धीरे गुण के बजाय संयोग पर 
हो रहा है । इसलिए इस पद्धति ने सामान्य लोगों के करोड़ों बच्चों को 
शिक्षा-क्षेत्र में या तो प्रवेश हो नहीं करने दिया या फिर अनुत्तीर्ण करके 
नीरत और कड़े मदक्‍कत के कामों में और गरीबी में हमेशा के लिए 
ढकेल दिया है। यही इसका मुख्य दृष्परिणाम है |“ 

ग़ुणात्मक खामियाँ--१. उद्देश्यहीनता--उद्देश्यहीन शिक्षा नौकरियाँ 
नहीं दिलाती। यदि शिक्षा उद्देश्ययुक्त होती तो इन ३५ वर्षों में राष्ट्र में से 
देवबाद एवं अंधश्रद्धा करीब-करीब मिट जानी चाहिए थी और धंधों की 
'फरंपरागत पद्धति में मूलभूत परिकर्तंत हो जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा 
क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि हमारी शिक्षा उद्देश्यहीन है। विद्यार्थियों में 
डं 
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राष्ट्रीय या मानवता के विचार एवं भावनाएँ वह भरती ही नहीं । 
बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई समाप्त होने पर नौकरी करने के अलावा कुछ 
करने के लायक या कमाने के लायक नहों रह जाते हैं। शासन का 
कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ पढ़े-लिखे बाबू तैयार करने 
के यंत्र के रूप में मेकॉले ने सन्‌ १८४८ में आज की शिक्षा-पद्धति शुरू को 
थी | मूल रूप से वही आज चल रही है। नोकरियाँ सबको मिल नहीं 
सकतीं, इसलिए वह न नौकरी दिलाती है, न ज्ञान। फिर मुक्ति की तो 
कोई बात ही नहीं ! शिक्षित्त बेरोजगारों की संख्या बढ़ते-बढ़ते ७३ लाख 
से ऊपर सरकारी रजिस्टरों में दर्ज है ।** 


२. ज्ञान नहों-शिक्षा में दूसरी खामी यह है कि राष्ट्र की 
आवध्यकत्ताओं से शिक्षा-पद्धति का कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति व्याव- 
हारिक ज्ञान से पूर्ण हो, वह काम में कुशलता प्राप्त करे, वह डटकर 
काम करे एवं उत्तम नागरिक हो,--यह राष्ट्र की आवश्यकता है। लेकिन 
हमारी शिक्षा सैद्धान्तिक ज्यादा है, व्यावहारिक कम | एक कृषि-स्नातक 
को कॉलेज में सप्ताहभर में त्तोन-चार घंटे खेत पर काम करना पढ़ता 
है और ज्यादातर यह काम विद्यार्थी खेत के कमंचारियों द्वारा करवाता 
है। उसका थोड़ा-सा समय प्रयोगशाला में जाता है, बाकी सारी पढ़ाई 
सैद्धांतिक है, जो कि चार दीवालों से घिरे हुएं कमरों में होती है | पढ़ाई 
में इं:लेण्ड-अमेरिका की पॉरस्थितियों से विद्यार्थी का अधिक सबंध 
रहता है, भारतीय परिस्थिति से कम | शिक्षा पूर्ण करने तक की १५ 
साल की लंबी अवधि तक इं्प, ठंडक॑ और बारिश का जिसके दोगैर को 
नाममात्र स्पहं हुआ, ऐसा यह कृषि-स्नातक १५ सार बाद खेत में डट- 
कर काम करने को परिस्थिति में अपने को कैसे पायेगा ? इंजीनियरिंग, 
मेडिकल, कॉमसं, जंगल, खदान इत्यादि की पढ़ाई का करोब-करीब 
यही हांल है। ज्यादातर विद्यार्थी आटंसू के यानी भाषा, कला, दश्शैन 
आदि के होते हैं। यह सारी पढ़ाई पूर्ण रूप से सैद्धांतिक है। 
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पचास साल पहले महात्मा गांधी ने राष्ट्र को नयी तालीम की शिक्षा- 
पद्धति की सिफारिश की थी। सरकारों ने उस पर आधे मन से प्राथमिक 
शालाओं में अमर किया यानी उसका वानरीकरण किया। कोठारी 
शिक्षा-कमीशन में १२ साल पहले कार्यानुभव के नाम से नयी तालीम का 
सार रखा था ओर १०--२+३ के सूत्र की सिफारिश की थी। 
ज्यादातर विद्यालयों में इसके क्रिय|न्वयन के गंभीर प्रयत्न ही नहीं किये 
गये | शासन ने न इन विद्यालयों को कार्यानुभव के लिए पर्याप्त साधन 
दिये, न ऐसा आग्रह रखा कि प्रत्यक्ष में यह होना चाहिए। हर स्तातक 
या मेट्रिक्युलेट सालभर गाँवों में जाकर भारत का ज्ञान प्राप्त करे और 
सेवा करे, यह प्रस्ताव बार-बार स्वीकार किये जाने पर भी आज तक 
उस पर अमल नहीं हुआ । अब फिर यही बात कही जाने लगी है। 

३. अंग्रेजो माध्यम--ज्ञान का माध्यम, खासकर उच्च शिक्षा में, 
आज भी अंग्रेजी है। विदेशी भाषा द्वारा दुनिया में कहीं भी उच्च शिक्षा 
नहीं दी जाती । इजराइल जैसे छोटे राष्ट्र ने, जिसके नागरिक विभिन्न 
भाषाभाषी पचास-सौ राष्ट्रों से आये थे, उस इजराइल ने १०-१५ वर्षों 
में हिन्न जेसी मृत भाषा जिन्दा कर, उसमें पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित कर, 
सारी आधुनिक विद्या उस भाषा द्वारा देने को व्यवस्था को। इधर 
हमारे देश में जहाँ १९५ विकसित भाषाएँ हैं और कई राष्ट्रीय विद्यापोठों 
में और महाविद्यालयों में स्वराज्य के पूर्व मातृभाषा माध्यम का सफल 
प्रयोग हो चुका है वहाँ इन दिनों घड़ी के काँटे पीछे घुमाये जा रहे हैं। 
पिछले वर्षों में जहाँ कहीं, जेसे महाराष्ट्र और गुजरात में, मातृभाषा के 
माध्यम द्वारा पढ़ाई शुरू हुई थी, वहाँ भी अंग्रेजी द्वारा पढ़ाई करने कीं 
माँग जोर पकड़ रहो है। पश्चिम बंगाल में प्रथमिक शालाओं में अंग्रेजी 
पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नगरों में कॉन्वेंट बढ़ रहे हैं। विद्या- 
थियों की बुनियाद अंग्रेजी माध्यम द्वारा होने के कारण बहुत-से विद्यार्थी 
ज्ञान में कच्चे रहते हैं । 

४. समग्र विकास नहीं--आज को शिक्षा बौद्धिकता पर जरूरत से 
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ज्यादा जोर देती है। कार्य-कुशलता एवं मूल्यों से इसे कोई वास्ता नहीं १ 
आज के विद्यार्थी को विद्यार्थी कहने के बजाय परीक्षार्थी कहना ज्यादा 
उचित होगा। परीक्षा-पद्धति केवल पुस्तकी पढ़ाई, रटाई आदि पर 
और परा्चे में दो-तीन घंटों में सालभर की पढ़ाई उगलने पर जोर देती 
है। येन केत प्रकारेण परीक्षा पास करता ही इसका उद्देश्य है; विद्या यानी 
ज्ञान प्राप्त करता नहीं। ट्यूशन की और गाइडस्‌”- परीक्षा पास करने 
की क॒ंजियों की भरमार क्या सिद्ध करती है? ये विद्यार्थी को विचार 
करता ओर खुद ज्ञान प्राप्त करना नहीं सिखातीं । इनसे न व्यक्तित्व का 
विकास होता है, न ये सामाजिक परिवतंन के लिए मददरूप हैं। उलठे 
ये स्नातक को शेष समाज से अछग कर देती हैं, क्योंकि विद्याध्ययन की 
लंबी अवधि में वह अपने परिवेश से कट जाता है और तथाकथित 
आधुनिक फेशनपररत जीवन-पद्धति को स्वीकार कर लेता है। शिक्षितों 
का एक नया वर्ग बन जाता है, जिसे राष्ट्र की परिस्थिति से कोई मतलब 
नहीं। १८वीं सदी में उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति और शेष समाज के बीच 
जितती चौड़ी खाई थी, उससे बहुत ज्यादा चौड़ी खाईं आज के शिक्षित 
और देष समाज के-बीच शिक्षा ने पैदा की है। " 

५. आगे भी ज्ञानोपाजन नहों--एक बार विद्यार्थी यदि रकूल छोड़ 
देता है या पढ़ने नहीं जाता तो फिर आगे उसके लिए ज्ञान प्राप्त करने 
को या ज्ञान को बढ़ाने की कोई व्यवस्था आज की शिक्षा-पद्धत्ति नहीं 
है । यानी प्रौढ़-शिक्षा की कोई व्याप्रक व्यवस्था नहीं है। सरकारी योज- 
नाओं में प्रोढ़-शिक्षा पर किये जानेबाले खच॑ की तालिका उस प्रकार पीर 
विवरण .. पहली. दूसरो  तीससे - -चोथी . पाँचर्वी 

... योजना योजना योजना योजना योजना 
पूरी शिक्षा-करोड़ रू० १५३ +७छ३. पए९८ उ्ट६द १२८६ 
प्रोढ़-शिक्षा- हब 5 डे रे रडं श्ट 
औढ़-शिक्षा पर 
खर्च का प्रतिशत- ३. ३ १.५ ०,५ ०,६५६ १४ 
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सन्‌ १९७८ में शासन ने व्यापक प्रोढ़-शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया और १० वर्षों में “५ से ३५ साल की उम्र के सब प्रोढ़ों को यानी 
१० करोड़ लोगों को शिक्षित कर प्रौढ़ों की निरक्षरता मिटाने का संकल्प 
किया। यह योजना बड़े उत्साह से गुरू हुई। प्रोढ़-शिक्षा के कार्यक्रम 
में केवल साक्षरता नहीं, प्रौढ़ों की चेतना जागृत करना और उत्तकी 
कर्म-कुशलता बढ़ाना भी उसमें शामिल था। गत वर्ष नये शासन ने इसे 
काफी पतला बताकर इस पर का जोर कम कर दिया। अत: १० साल 
में ३५ साल के नीचे के सब प्रोढ़ों को साक्षर बना देंगे--पह संकल्प फिर 
से स्वप्न बन गया है। इसका राष्ट्र पर स्थायो असर होगा । 


परिणाम--विद्यार्थी अभिशाप बन गये हैं! ऊपर की खामियों के 
कारण अधकच्ची शिक्षा-प्राप्त ये विद्यार्थी परीक्षाओं में नकल करते हैं । 
शिक्षा के चलते और शिक्षा पूरी होने पर विद्यालयों में और बाहर तो ड़- 
फोड़ करते हैं, ऊप्रम मचाते हैं ओर संकुचित, स्वार्थी बनकर बाहर 
निकलते हैं । आज विद्यालयों में अनुशाम्रनहीनता आम बात है। अनेक 
विद्वविद्यालय' इन कारणों से लूम्बे समय लक बन्द रहते हैं और युवक 
समाज के लिए वरदान बनने के बजाय कई जगह सिर-दद बन गये हैं। 
अध्यापक भी अधिकाधिक ट्यूशन और विश्वविद्यालयों के परचे जाँचने 
का काम खोजते रहते हैं। अनेक प्राथमिक शालाओं में, गाँवों में वें 
विद्यालय में हाजिर भी नहीं रहते । 


सच्ची शिक्षा-पद्धति--हमें अपनी शिक्षा-पद्धति में आमृल परिवतेन 
करना होगा। जीवन जीते-जीते शिक्षा मिलनी चाहिए और जावन के 
द्वारा शिक्षा मिलनी चाहिए। जीवन का काम से, समाज से ओर प्राकृ- 
तिक परिस्थिति से सम्बन्ध है। अतः ज्ञान और कम का समवाय हो और 
परिस्थिति के साथ ज्ञान का अनुबन्ध हो, ऐसी शिक्षा-पद्धति चलानी 
होगी। काम के द्वारा ज्ञान, इस सूत्र को श्रुव तारा बताना होगा। 
विद्यार्थी की सारी शक्तियों का समग्र विकास हो यानी उसकी शारीरिक, 
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८. शिक्षा-व्यवस्था को केन्द्रीकरण की जकड़त से एवं एकरूपत्ता से 
मक्त करना होगा। शिक्षा को विकेन्द्रित कर हर स्तर पर उचित अधि- 
कारी पर जिम्मेवारी सौंपनी होगी। विद्यालयों के संचालन में शिक्षक 
विद्यार्थी एवं अभिभावक को शामिल करना होगा और विद्यालयों में 
स्वतन्त्रता की हवा बहने देनी होगी | उच्च विद्यालयों को तरह-तरह के 
प्रयोग करने की इजाजत देनी होगो । 


९, कोई भी व्यक्ति बिना विद्यालय में भरती हुए परीक्षा में बेठ 
सकता हैं, ऐसी सुविधा करनी होगी। इसके लिए केन्द्रीय सरकार मुक्त 
विद्यालय की योजना प्रारम्भ करने की बात सोच रही हैं। यानी आज 
के किसी विद्यालय में भरती हुए बिता पत्नाचार के पाठ्यक्रम द्वारा मुक्त 
विद्यालय में शिक्षा दी जा सकती है । 


१०, प्राथमिक और प्रोढ़-शिक्षा पर अधिक व्यय करना होगा और 
ऊपर के वर्ग के विद्यार्थियों से अधिक फोस लेकर उच्च शिक्षा पर का 
सरकारी खर्च कम करना होगा। इससे आज की असंतुलित शिक्षा-पद्धतति 
में परिव्तंत होगा और मीनार सीधी होगी। इसलिए नये कॉलेज और 
विद्यापीठ खोलने पर रोक लगानी होगी । 

११. मौजूदा विद्यालयों का स्तर ऊंचा करने में अपनी शक्ति 
लगानी होगी | इसलिए पाठ्यक्रमों में परिवत्तेन करके उनमें व्यावहारि- 
कता लानी होगी। तोतारदंत के स्थान पर विद्यार्थी खुदं सोच सकें, 
ज्ञातोपाजंन कर सकें और जीवन को चुनौतियों का सामना कर सकें, 
+ऐसा वातावरण बनाना होगा। विद्यालयों का कृषि से एवं उद्योगों से 
सम्बन्ध जोड़नेवाली कड़ियाँ बनानो होंगी, जिससे कि दोनों की क्रिया: 
प्रतिक्रिया से शिक्षा माँग के अतुसार बने । 

यह कोन करेगा ? शिक्षा-का संकट हमारी राष्ट्रीय असफलत्ता है। 
-े कदम केवल आज की शिक्षा-पद्धति में से नहीं उठेंगे, क्योंकि' वह बड़ी 
मात्रा में निहित स्वार्थ का अड्डा बन गयी है। राष्ट्रपति से लेकर राह 
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चलते नागरिक शिक्षा में परिव्तंत की बात करते हैं, लेकिन होता कुछ 
नहीं । अतः आज को शिक्षा-पद्धति के दोष और नयी शिक्षा के परिवरत॑नों 
के बारे में औपचारिक विद्यालयों के बाहर से लोकमत जगाकर जन- 
आन्दोलन चलाना होगा । इस काम में सब राजनीतिक दलों की सहमत्ति 
प्राप्त करने का भी प्रयत्न करना होगा। ऐसे आन्दोलन में उच्च शिक्षा 
पानेवाले कई विद्यार्थी भी सहयोग देंगे। आज की शिक्षा-पद्धति अपना 
स्वत्व खो चुकी है। उसे बदलने में देरी करना करोड़ों युवकों के जीवन 
के साथ एवं राष्ट्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। ३९ वर्षों 
तक यह चली । अब कब्र तक चलती रहेगी ? ७ 


9, अ (रोग्य 


उपलब्धियाँ--पिछले सौ सालों में चिकित्सा-विज्ञान ने कुछ बातों 
में अच्छी प्रगति की है। उसके चलते भारत ने पिछले तीस वर्षों में 
प्लेग और चेचक को समाप्त कर दिया है और मलेरिया पर काफी 
नियंत्रण पाया है, हालाँकि मलेरिया इन दिनों फिर से होने लगा है। 
चिकित्सा के नीचे के ढाँचे का भी कुछ फेलाव हुआ है-- 


वर्ष आपुर्धात मृत्यु-दर जन्म-दर 

( १००० पीछे ) ( १००० पोछे ) 
१९५१ ३२ वर्ष २७ ४०. 
१९७८ ५४ वर्ष १८ ३३ 


कमियाँ : १. आरोग्य की उपेक्षा--आरोग्य रहे तो कोई बीमारी 
ही न हो। जहाँ आरोग्य समाप्त होता है, वहाँ दवाइयों का प्रहन आरम्भ 
होता है। दुर्भाग्य से भारत में बीमारियों को ठोक करने की ओर जितना 
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ध्यान दिया जाता है, उतना आरोग्य पर नहीं। आज की भारत की 
आरोग्य-पद्धति केन्द्रित है। वह अस्पतालों पर जरूरत्त से ज्यादा जोर 
देती है। वह खर्चीली, विशेषज्ञपरस्त और परिचम के विकसित देशों की 
अंधी नकल है। स्वास्थ्य का ८० प्रतिशत बजट अस्पतालों पर खर्चे 
होता है, जब कि आरोग्य-प्रतिबन्धक उपायों की घोर उपेक्षा होती 
आयी है। केवल शुद्ध जल और सफाई का प्रबन्ध होने से भारत के 
८० प्रतिशत रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे, ऐसा इस विषय के विशेषज्ञों का 
कहना है |* फिर भी अधिकांश जनता को ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं 
हैं। भोजन बनाते समय भोजन के गुण नष्ट न हों, इसका ख्याल रखा 
जाय तो भोजन में पाये जानेवाले तत्त्व नष्ट नहीं होंगे। उदाहरण के 
लिए, चावल को कूट-कूटकर सफेद करता और मल-मलकर धोना और 
पकाते समय माँड या तेज पकाने से उसको काफी शक्ति नष्ट हो जाती 
है | गेहूँ को बहुत महीन पीसने से और चोकर को अछग करने से गेहूं की 
शक्ति घटती है, और उसकी रोटी भो देर से हजम होती है और मलाव- 
रोध भी होता है | इस प्रकार के आरोग्य-विषयक ज्ञान का एवं व्यायाम 
के महत्व का, आसन एवं योग का देशभर में प्रसार किया जाना 
चाहिए। आरोग्य-सम्बन्धी ऐसी बातों का प्रचार-प्रसार न करना यह 
कमी मानी जायगी। 


२. सामान्य रोगों पर ध्यान कम--हमारे देश में विकसित देशों में 
होनेवाले गोगों पर यानी भारत में अमीरों को बहुतायत से होनेवाले 
रोगों पर अधिक खर्च किया जाता है और सामान्य आदमी को होनेवाले 
रोगो पर कम खर्च किया जाता है। उदाहरण क्षे लिएं हृदयरोग, रक्तचाप, 
मधुमेह इत्यादि रोगों पर सरकार का अधिक ध्यान है। लेकिन अँनीमिया, 
रक्त की वमी, अतिसार, चमंरोग, स्त्रियों के सामान्य रोग आदि पर 
कम ख्याल है। .. 


. ३. नगराभिम्ुख एवं डॉक्टरामिमुख पद्धति--भा रत में डॉक्टरों की 
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संख्या परिचारिकाओं से अधिक है। भारत में डॉक्टर-परिचारिका का 
अनुपात २.५: १ है। स्वोडेन में वह अनुपात १: ३ है। एक विद्यार्थी 
को डॉक्टरी की शिक्षा देने के लिए एक लाख रुपये खर्च आता है, और 
यह खच करीब-करीब पूरा समाज देता है। इन डॉक्टरों में से ८० 
प्रतिशत डॉक्टर २० प्रत्तिशत जनसंख्यावालें नगरों में काम करते हैं। 
और बेवल २० प्रतिशत डॉक्टर ८० प्रतिशत जनसंख्यावाले गाँवों को 
मिल पाते हैं। अस्पत्तालों में ९० प्रतिशत खाटों की व्यवस्था नगरों में: 
है | भोर-समित्ति ने सन्‌ १९४६ में २०,००० जनसंख्या के लिए एक- 
प्राथमिक आरोग्य-केन्द्र की सिफारिश की थी। उसके ३६ वर्ष बाद आज 
भी एक राख जनसंख्या के देहातों के पीछे ऐसा एक केन्द्र है ओर उसमें. 
भी पूरे कमंचारों रहते नहीं । यहाँ पर सालभर के लिए १२,००० रुपये 
की दवाइयाँ मिलता हैं, यानी प्रतिव्यक्ति १२ पैसे हुए। उसमें भी. 
अष्टाचार एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। अतः गरीब दे ॥ती को यह 
सेवा कहाँ तक उपलब्ध होती है, यह चिन्ता का विषय है। दूसरी 
ओर चीन में सत्‌ १९५० में ही लक्ष्यांक रखा गया कि माता अपने 
बीमार बच्चे को गोद में लेकर गरमी की धूप में जितनी दूर चल 
सकती है, ज्यादा-से-ज्यादा उत्तनी दूरी पर आरोग्य-सेबक उपलब्ध 
होता चाहिए।. क्‍ 

४. अति महूँगी दवाइयाँ और सेवाएँ--दवाइयाँ बहुत महँगी हैं 8 
इनकी कोमत उत्पादन-ख्च से कई गुना ज्यादा होने से दवा को 
कम्पनियाँ अन्धाधुन्ध मुनाफा कमाती हैं। अधिक लोगों को सस्ती 
दवाइयाँ बेचकर कम मुनाफा कमाने के बजाय थोड़े से लोगों बे कम 
दवाइयाँ अधिक कीमत में बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जाता है| 
उदाहरण के लिए, क्‍लोरमफेनिकोल की लागत १३३ रुपया प्रति किलो- 
ग्राम थी और उसकी खुदरा कीमत ३,०५० रु० है। २,३०० दवा 
बनानेवाली कम्पनियों का कुल उत्पादन ३७० करोड़ रुपयों का था, 
जिनमें से ११० बड़ी एकाधिकार कम्पनियाँ २५६ करोड़ रुपयों को 
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दवाइयाँ बनाती थीं। इनमें से २८ विदेशी थीं और उनका उत्पादन ४० 
प्रतिशत था ।* आज २० प्रतिशत ऊपर का वर्ग ८० प्रतिशत औषधियाँ 
'खरीदता है, क्योंकि गरीबों के पास खरीदने के लिए पेसे ही कहाँ ? 
ओर उत्पादन का संबंध आवश्यकता से नहीं, माँग से यानी क्रयशक्ति 
से है। खानगी डॉक्टर शहरों में रहते हैं और उनकी ऊंची फीस गरीब 
आदमी के बते के बाहर है । 

५. अल्पकाली न शिक्षा आवद्यक--मेडिकल कॉलेज में जो लग्बे समय 
की शिक्षा दी जाती है, उससे विशेषज्ञ तैयार होते हैं। जनसाधारण के 
लिए इस शिक्षा की जरूरत नहीं। ८० प्रत्तिशत रोग सामान्य रोग हैं, 
जिन्हें साल, दो साल का प्रशिक्षण पानेवाला आरोग्य-सहायक और छः 
“माह का प्रशिक्षण पानेवाला आरोग्य-सेवक मिटा सकता है। ये सेवक एवं 
सहायक जटिल रोगों के वास्ते रोगी को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं । 

इस प्रकार कम खर्च में आरोग्य-योजना गाँव-गाँव होगी और डॉक्टर 
'का कीमती समय स्तमान्‍्य रोगों को देखभाल में खच॑ नहीं होगा | वेसे 
ही परिचारिकाओं को प्रशिक्षित कर वे गाँव की परंपरागत दाइयों का 
प्रशिक्षण कर सकते हैं । परिचारिकाएँ एवं दाइयाँ प्रसूतिपृ्व योजना, 
५"सूत्ति, परिवार-नियोजन, बच्चों को परवरिश, आहार, मलेरिया- 
नियंत्रण, इनॉकुलेशन, रोग-प्रतिबन्धक टीके लगाना आदि काम कर 
सकती हैं | इन पर डॉक्टरों की तुलना में खर्च भी कम आयेगा । जाली 
और कोंग के हिसाब के अनसार एक रोग की चिकित्सा का औसत 
खचं** इस प्रकार आता है-- 


स्थान खचे 
( ! ) प्राथमिक आरोग्य कंद्र _ ३ रुपया 
(२) जिला अस्पताल में ६३ ,, 
६ ३ ) प्रदेश की राजधानी के अस्पत्ताल में ३० 
६ ४) राष्ट्रीय अस्पताल में ७२ 
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जनता को ज्यादा-से-ज्यादा डॉक्टरों पर एवं दवाइयों पर अवलंबित 
बनाना आरोग्य-पद्धत्ति का लक्ष्य हो या उन्हें आरोग्य का शिक्षण देकर 
अपने पैरों पर खड़ा करता लक्ष्य हो, मेडिफल कॉलेजों में 'प्रतिबन्धक 
एवं सामाजिक चिकित्सा' विभाग को घटिया दर्ज का माना जाता है । 
अच्छे-से-अच्छे बुद्धिमान्‌ डॉक्टरों को उसमें भरती करने के बजाय अन्य 
जगहों से अस्वीकृत, कम बुद्धिवाले डॉक्टर इस विभाग में आते हैं। * 
बास्तव में यह विभाग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वेसे ही रोग-प्रतिबन्ध पर 
अधिक खत करने के बजाय उसकी तुलना में भारत में रोग-निवारण. 
पर तिगुना खर्च शासन करता है । 


६ एलोपेंथी का बोलंबाला-आज़ भारत में एलोपेथी का ही 
बोलबाला है। यहाँ की पुरातन चिकरित्सा-पद्धति आयुवंद, प्राकृतिक 
चिकित्सा और बाहर से आयी हुई यूनानी, होमिओपेथी पद्धत्तियाँ एलोपैथी. 
'की तुलना में सस्ती हैं और कई बीमारियों में अधिक कारगर भी हैं | 
प्राकृतिक चिकित्सा तो एक जीवन-पद्धति हो है। आरोग्य में उसका खास 
महत्त्व हैं। इन सारी पद्धतियों पर सरकार का ख्च केवल १० प्रतिश 


होता है। क्या यह रुख वेज्ञानिक और गरीब जनता के लिए हंमदर्दी 
का लक्षण है ? 


ये सारो खामियाँ स्वराज्य के उष:काल में सन्‌ १९४६ में हो भोर-- 
समिति ने और बाद में मुदलियार एवं श्रीवास्तव समित्ति ने बतलायी 
थीं। लेकिन इनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। गाँव-गाँव से 
आये हुए आरोग्य-सेवकों का अब छः माह का प्रशिक्षण होने लगा है 
--यह एक सही कदम उठाया गया है। लेकिन उनके पास औषधियाँ कम 
रहती हैं और इनका चयन भी ठीक से नहीं होता है। अस्पतालों के 
बजट का केवल ९ प्रतिशत दवाइयों पर खर्च होता है और बाकी खर्च 
वेतनों पर और मकान, यंत्र इत्यादि पर होता है। 


आरोग्य-शिक्षा का स्वरूप--मेडिकल कॉलेजों में ऊपर की चिकित्सा- 


६२ भारत किघर ? 


थद्धति के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती है, जिसका कि सामान्य जनता के 
आरोग्य से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे कॉलेजों की संख्या स्वराज्य' के 
'समय १२ थी, आज वह बढ़कर १०० से ऊपर हो गयी है। २ लाख 
डॉक्टर इनमें से तेयार होकर निकले हैं। ये देहातों में जाने को और 
कम पैसों पर काम करने को तैयार नहीं हैं। एक ओर अनेक प्राथमिक 
आरोग्य-केन्द्रों को डॉक्टर नहीं हैं ओर दूसरी ओर १० हजार डॉक्टरों 
ने रोजगार के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराये हैं। 
करीब २० हजार डॉक्टर पेसे के लालच में पड़कर विदेश चले गये हैं ।१९ 
यानी खच भारत की जनता करे और सेवा विकसित देशों की हो ! 
यह बुद्धि का निर्गमन--ब्रेन-ड्रेल-उपनिवेशवाद का एक नया चिता- 
जनक पहल है। 


सबसे बड़ा प्रतिरोध--केवल आरोग्य की शिक्षा देने से या रोग होने 
पर औषधियाँ सुलभ करने से काम नहीं चलेगा । कुपोषण कई रोगों को 
जन्म देता है और उसकी जड़ गरीबी, बेरोजगारी एवं विषमता है। 
३ हर केलरी पोषण देनेवाला अन्न भारत के हर किसान-मजदूर को 
यानी कठिन परिश्रम करनेवाले को मिलना चाहिए, जब कि उसे 
२ हजार केलरी का अन्न मिल पाता है। यद्यपि देश में अनाज की उपज 
बढ़ी है, तो भी क्रयशक्ति के अभाव में गरीब को २ हजार केलरी में 
निभाना पड़ता है। उसके भोजन में प्रोटीन, ए विटामिन और लोह की 
कमी. होती है। इसोलिए रक्ताल्पंता ( अनीमिया ) सरीखे रोग आज 
अधिकं मात्रा में होते हैं। साथ-साथ क्षय, कुष्ठ रोग एवं फायलेरिया 
आदिका हमला पूवंवत्‌ चलढ रहा है। कुछ रोगों की जड़ सामाजिक 
विषमत्ता में एवं अंधश्नंद्धा में है। वेसे ही डॉक्टरों का एवं आरोग्य में 
काम करनेवालों का सामाजिक रुख बदलने की निहायत जरूरत है। 
ऐसे सामाजिक-आरथिक परिवतंन किये बिना आरोग्य की संकुचित उपाय- 
योजना बहुत आगे नहीं बढ़ सकेगी । है... « 


जनपंख्या ६३ 


इस दृष्टि से आरोग्य-विज्ञान के संशोधन में और शिक्षा में परिवर्तन 
करता होगा । आज विज्ञान के संशोधन-क्षेत्र, उसकी दिशाएँ, उसके 
फैशन, उसके विचार-प्रवाह, प्रेरणाएँ, उसकी प्रयोग-शालाओं के तरीके 
और औजार सब पद्चिम से आते हैं। सर्वोत्तमता के मानक और कसौ- 
टियाँ पश्चिम की हैं। पश्चिम से स्वीकृति मिलना ही हमारी उत्तमता 
की कसौटी है। लेकिन पश्चिम की आवद्यकताएँ और उनकी समस्याएँ 
अलग हैं और हमारी अलग हैं ।?" हमारे विज्ञान का पश्चिम की ओर 
देखने का यह रुख सबसे बड़ा प्रतिरोध है, जिस कारण यहाँ की तन्त्र- 
विद्या राष्ट्रीय लक्ष्य और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो पाती है । 

दो रंगी नीति का अंत --ऊपर बताये हुए उच्च सिद्धान्तों में कोई 
बात नयी नहीं है। लेकिन उच्च सिद्धान्तों का मौखिक जप एवं कृति 
में ठीक इनके विरुद्ध जाकर अभिजात-वर्ग के स्वार्थों का पोषण करना, 
यह हमारी दो रंगी नीति चल रही है। अतः इमके खिलाफ जनमत 
जगाना चाहिए। आरोग्य जनता के जीवन-मरण का प्रश्न है। ८० 
प्रतिशत लोगों को छोड़ देनेवाली आरोग्य-योजना इस देश में एक दिन 
भी नहीं चलनी चाहिएं । 6 


व, जनसंख्या 


सन्‌ १९८१ की जनगणना से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या 
६८ करोड़ से भी ऊपर हो गयी है। पिछले दशक में आबादी में वृद्धि का 
प्रतिशत २८. :५ प्रतिशत रहा है। सन्‌ १९६१-७१ में यह दर २४.८० 
थी | यों हम देखते हैं कि बढ़ोतरी की दर नाममात्र को घटी है। इसी दर 
से जनसंख्या बढ़ती रहो तो इस सदी के अंत में वह्‌ सो करोड़ से ऊपर 
चली जायेगी। सन्‌ १९०१ में जनसंख्या का आँकड़ा २४ करोड़ था। सो 


$४ भारत फिधर ? 


साल में चौगुनी से अधिक जनसंख्या हो रही है, क्योंकि मृत्यु-दर घटी 
है, लेकिन जन्म-दर ज्यादा नहीं घटी । 

अवध्य ही भारत की जनसंख्या सीमित होनी चाहिए। लेकिन केवल 
गोली देने से या गर्भनिरोध के अन्य उपायों से या ऑपरेशन से यह काम 
नहीं होगा | इसके लिए सीमित परिवार के लाभों का ज्ञान फेलाना होगा 
और गरीबी, बेरोजगारी एवं सामाजिक, सांस्कृतिक अवरोधों को दूर 
करना होगा। | द 

गरीबी जनसंस्या-वृद्धि का केवल परिणाम हो नहीं, वह कारण भी 
है, यह समझने की जरूरत है। जनसंख्या-बृद्धि से अन्त की समस्या सदैव 
विषम हो जाती है, ऐसा मानता ठीक नहीं । ८० करोड़ की जनसंख्या- 
वाला चीन हमसे बेहत्तर पोषण सबको दे सकता है, जब कि उसके पास 
हमसे कम जमीन है। तो हम क्यों नहीं दे सकते ? हमारे देश में भि 
एवं सम्पत्ति की मिल्कियत की विषम पद्धति एवं अनाज-वितरण की 
सदोष पद्धति योग्य पोषण के आड़े आती है। चीन का आर्थिक हाँचा 
हमसे अधिक समतामय है। चीन अपने सामाजिक और आशिक हाँचे में 
परिवतंत कर जन्म-दर को नीचे ले आया है । 


जनसंख्या रोकने के उपाय--जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए हमें 
बच्चों को मृत्यु-दर को कम करना, विवाह की आयु को बढ़ाना, गृहस्था- 
श्रम से छुट्टी लेकर प्राचीनकाल के वानप्रस्थाश्रम को फिर से समाज-सेवा 
के रूप में जारी करना और महिलाओं को प्रतिष्ठा देना, 'सुरक्षित अवधि' 
का ज्ञात फेलाना, कामुकता के बजाय संयम का वातावरण बनाना आदि 
सारी बातें करती होंगी। पुरानो सामाजिक पद्धत्तियाँ भी इस प्रइन को 
हल करने में हमारी मदद करेगी। बच्चे को कृत्रिम अनाज ( बेबी फूड ) 
के बजाय माता के स्तन का दुग्धपान जारो रखा जाय तो उससे दो 
अच्चों के बीच में अन्तर रखने में सहायता होती है। जन्म-दर घटाने का 
यहःएक़ सुरक्षित और आरोग्यकारी मार्ग है । यह पद्धति माता और बच्चे 


जनसंख्या ६५ 


के स्वास्थ्य की दृष्टि से रोग-प्रतिबंत्रक भी है।*" हमें जनसंख्या सीमित 
करने के लिए विज्ञान एवं संयम का समन्वय साधना होगा। अन्यथा 
व्यभिचार बढ़ने की संभावना है। इससे दूसरी समस्याएँ भी उठ: 
खड़ी होंगे; । 


सामाजिक प्रगति सबसे अच्छी गर्भनिरोधक गोली है, यह बात सही 
है। केरल ओर श्रीलंका के उदाहरणों से यह सिद्ध होता है। भारत ने 
परिवार-नियोजन पर अब तक इस प्रकार खचे किया है-- 


_ पंजबर्षोग योजना... .... करोड़ राषये 
प्रथण पंचवर्षीय विकास-योंजना २.५. 
द्वितीय मा २.१५ 
तृतीय है | ” डप्‌ «०७ 
चौथी हि ३८४. ०« 
पाँचवीं ३३ ५१६ छ्ण 


इससे जन्म-दर थोड़ी-सी घटी,है, लेकिन जनसंख्या: बढ़ ही रही है| 
कारण, हमने सामाजिक एवं. आर्थिक ढाँचा. ठीक करने की ओर ध्यान 
नहीं दिया । केवल बच्चा पैदा न हो, इसीके लिए उपाय किये | परिण- 
मतः जनसंख्या की वृद्धि नहीं रुकी-। अब दोनों बातें साथ-साथ करनी 
हैं। सारांश, सारा सामाजिक एबं आथिक ढाँचा ठीक करके साथ में 
- परिवार-कल्याण के उपाय अपनाने: से जनसंख्या. को समस्या हल होगी । 
यह देखा गया है कि गरीबी मिठासे के एवं विषमत्ता हटाने के कायंक्रग्नों 
द्वारा गरीबी तो मिट्ती ही है, साथ-साथ इससे जनसंख्या-बृद्धि भी नियं- 
-त्रित होती है। अमोरों को कम बच्चे होते हैं, यह सब जानते हैं । इस 
प्रकार से विचार करने पर हम देखते हैं कि जनसंख्या का प्रश्न उतना 
भयानक नहीं है, जितना जन की समस्याओं को समझने का और हल 
करने का प्रश्न है। 
है 


६, हमारे गाँव 

संख्या--आज की भारत की ७६ प्रत्तिशत से अधिक जनता गाँवों में 
रहती है। गाँवों में बेरोजगारो बढ़ने से गाँवों के लोगों को नगर की ओर 
भागना पड़ रहा है। अतः सन्‌ १९८१ की जनगणना में गाँवों की जन- 
संख्या में थोड़ा-सा घटाव भाया है। संत्‌ १९७१ में गाँव की जनता का 
प्रतिशत ८० था, जो ५.७५,९३६ गाँवों में बसी थो, जिनमें से ३,१८,६११ 
गाँवों की जनसंख्या एक हजार से कम थी और १,३२,८७३ गाँवों को 

जनसंख्या ५०० से भी कम थी | द 


आज के गाँवों को हारुत--आज के गाँवों को गरोबी, गुलामी 
बीमारी ओर अज्ञान का संसार ही कहना चाहिए। देहात के आज़ के 
आदमो में राम नहीं, जानवरों में जान नहीं एवं खेती ओर घर की दुदंशा 
की कोई सीमा नहीं | गाँव आज टूट गया है। वह मात्र घरों की संख्या 
है। उसको चिता करनेवाला कोई नहीं । जिसे संसार में और कहीं स्थात्त 
नहीं, जिसमें शहर में जाकर कमाने की बुद्धि दिखाने की शक्ति नहीं, उसके 
“जेंसें-तेसे जोवन जीने का स्थान है--गाँव। वहाँ घर में हवा और 
उजाला नहीं । टेढ़े-मेढ़े ऊबड़-खाबड़ रास्तों से, दिन-गत ठोकरें खाते हुए 
गाँव में मार्ग निकालना पड़ते है। गाँव में छत' की बीमारी आती है तो 
गाँव को आदमी त्तकलीफों से करांहता हैं ओर पेर घिंस-घिसकर मरता 
'हैं। गाँव के प्रवेंशद्वार पर वह भयंकर नारकीय गँदगी | किसी विदेशी 
लेखक ने लिखा है कि अँधेरी रात में भटकते-भटकते मुसाफिर की नाक 
में दुर्गंध घुसने लगें तो समझिये कि भारत का गाँव आ गया । स्वराज्य 
के बाद इन २३५ वर्षों में गाँवों की स्थित्ति में कोई खास फक नहीं पड़ा है। 


“- ६६० 


हमारे गाँव ६७ 


बल्कि गाँव के दरिद्रीकरण की ओर उजड़ने को प्रक्रिया पहले से बढ़ गयी 
है। गाँव के नजदीक सड़क हो जाने से कुछ सुविधाएँ जरूर बढ़ी हैं 
लेकिन उससे शोषण बढ़ने का रास्ता भी खुल गया है; क्योंकि, उससे 
गाँव विश्व-बाजार की पहुँच के भीतर आ गया है । 


...गरोबो में वृद्धि -हमने देखा कि गाँव की जमीन के स्वामित्व में 
विषमता हैं और गाँव के २८ प्रतिशत लोग क्ृषि-मजदूर हैं और उनका 
यह प्रतिशत बढ़ रहा है। गाँव के धंधे टूट जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। 
यह प्रक्रिया पिछले १५० साल से शुरू हुई, जो कि स्व॒राज्य के बाद और 
बढ़ गयी है। पिछले ३५ वर्षों में गाँव एवं नगर की आथ्थिक विषमत्ा में 
बुद्धि हुई है। सन्‌ १९४७ में देहातों की एवं नगरों की औसत आय का 
अनुपात १: २था। आज वह १ : ४ हो गया है। छोटा किसान अपनी 
खेती मध्यम किसान को बेच रहा है ओर खुद भूमिहीन मजदूर बनकर 
काम की खोज में मारा-मारा भट्कता है। धंघे टट जाने से गाँव के 
कारीगरों का भी यही हाल है । सत्‌ १९५१ और १९७१ के बीच किसानों 
का प्रतिशत देश की जनसंख्या के अनुपात में ६० से घटकर ५० के नोचे 
चला गया है। अन्य राष्ट्रों में यह समृद्धि का लक्षण माना जाता है। भारत 
में यह दरिद्रता का लक्षण है | गाँवों में सबको काम न मिलने से नगरों में 
जाकर ये झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। गाँवों में किसानों की संख्या भी घटी 
है। सत्‌ १९६१ में किसान ९.९५ करोड़ थे, सन्‌ १९७१ में वे ७ ८२ करोड़ 
“रह गये । कुल मिलाकर गाँव उत्तरोत्तर गरीब हो रहा है। 

गाँव को गरोबी के कारण--ऐसा क्‍यों हुआ है ? आज के कारखानों 
के औद्योगीकरण के लिए बड़ी पूंजी लगती है। २०० साल तक गुलाम 
राष्ट्रों का और उपनिवेशों का शोषण करके यूरोप के राष्ट्रों ने आज के 
औद्योगीकरण की बुनियाद डाली है। इसलिए उन्होंने कच्चा माल एवं 
अनाज देहातों से सस्ता खरीदों और पकक्‍का माल महँगा बेचो--ऐसी 
अथैनीति बनाकर बीच के मुताफे में से पूँजी का निर्माण किया। रूस ने 
किसानों के खेतों का जबरदस्तो सामृहिकोकरण किया ओर कच्चा माल 
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सस्ता खरीदने की नीति अपनायी | पड़ोसी छोटे-छोटे राष्ट्रों का शोषण 
करने की भारत की इच्छा नहीं थी और राष्ट्रीय जायृति के इस काल में 
बह संभव भी नहीं था | फिर छोटे-छोटे राष्ट्रों के शोषण से भारत सरीखे 
बड़े राष्ट्र के औद्योगीकरण के लिए पँजी भी कित्तनी मिलती ? पूजी के 
सवाल को हल करने के लिए भारत ने यही तय किया कि किसान को 
उत्पादन-खर्चं के बराबर लाभकारी कीमत न दी जाय। किसान-नेता 
श्री शरद जोशी ने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की क्षि-वस्तु-मूल्य- 
निर्धारण उपसमिति ने अपनी रिथोट के पृष्ठ १६ पर स्पष्ट छाब्दों में कहा 
है “किसान के खेतमाल के सारे उत्पादन-ख्च की पूर्ति हो सके ऐसे दाम 
खेतमाल को देना व्यावहारिक नहीं है।” यानी विदेशी साम्राज्य ने. जिस 
शोषण की नीति को डेढ़ सो साल चलाया, उस नीति पर अब भारत के 
नगरवासी, उद्योगपति एवं व्यावारी-वर्ग चलने लगा ओर, सरकार, ने; क्से 
ओद्योगीकरण के लिए बढ़ावा दिया । क्‍ न 


खल्य-ती त--इस प्रकार खरीदी-बिक्री की दर देहातों के खिलाफ: 
कायम की गयी । खुले बाजार में जब कृषि में उत्पादित वस्तु के भाव 
नीचे जाते हैं तो सरकार ने क्रिसान-को समर्थ॑ंन-क्रोमत न देते हुए उसे 
भेड़ियों की दया पर छोड़ दिया है। खुले बाजार में भाव ऊँचा होने पर 
अनाज की 'लेक्ही' लगा दी यानी सस्ते भाव में सरकार द्वारा अनाज की 
खरीदी-कर उसे मुख्यतः नंगरवासियों को मुहैया करने की तीति अपनायी 
गयी | किसान को लगनेवाले लागत-खच से इस मूल्य-नीति का या दाम- 
नीति का कोई संबंध नहीं रहा। गन्ने का मुल्य बाजार में इतना गिर 
गया कि मन्‍ते की खोोई का मूल्य एक बार बाजार में गन्‍ते से ज्य(दा था । 
सन्‌ १९६६ सें कृषि-मूल्य-आयोग की स्थापना हुई | इस आयोग के सदस्यों: 
में किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष 
डॉ० घमंनारायणःतने तय किया कि मृल्य-तीत्ति ऐसो हो, जिनसे खेतिहर 
समाज अपना ज्यादा माल उपभोग न करें और फलस्वरूप बाजार में 
उसका अधिक माल आये। साथ-साथ मूल्यन्तीलि' ऐसी हो कि नंगरों में 
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बना हुआ माल भी देहाती जनता अधिक न खरीदे, जिससे कि वह 
निर्यात किया जा सके और महँगाई न हो। इससे जबरदस्ती बचत हो 
सकेगी, जो पूजी के रूप में ओद्योगीकरण के काम आयेगी। अथंशास्त्रज्ञ 
भी. यही मानते-थे। अथंश्ञास्त्रज्ञों की एवं नौकरशाही की शिक्षा एवं 
परिवेश ऐसा होता है कि उन्हें दिल्‍ली में बेठकर देहात की समस्या 
समझ में ही नहीं आती | द 
उत्पादन-व्यय आँकता--फिर किसान की फसल का और औद्योगिक 
माल का लागत-ख्च॑ गिनते समय दोहरी-नोति काम में लायी जाती है। 
किसान का उत्पादन-व्यय गिनते समय उसके बेलों ने और उसने सालभर 
पजितने दिन काम किया होगा, उतना ही ख्च फसल पर डाला जाता है, 
जैसे कि बिना काम के दिनों में उसे एवं बेलों को ट्रेक्टर के मुत्ताबिक 
खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ! वेसे ही माल खेत से बाजार 
में ले जाने का परिवहन व्यय और किसान की लागत-पंजी का ब्याज, 
व्यवस्थापन का व्यय आदि उसमें जोड़े नहीं जाते हैं। कारखाने के पक्के 
माल की लागत-कीमत आँकते समय कार्यालय का रूच॑, किरोनियों 
का वेतन, कम्पनी के संचालक मंडल के बैठकों की फीस, माल का 
विज्ञापन, प्रवास-व्यय, आपत्का लीन खचं, मेहमान-गृहों का खंच, विप्न य*+ 
कला का खर्च इत्यादि कई प्रकार के भत्ते और खच गिने जाते हैं। परे 
ऐसे कितने ही खच किसान के भाल में न जोड़कर क्रृत्रिम रीति से 
फसले की कंम लागत आँकी जाह्ी है. यह बातं इस विषय के विशेषज्ञ 
डॉँ० एम० जी० बोकरे, नागपुर हे ई सिद्ध की है ।हरियाता एवं पंजाब को 
सिंचाई की उपजाऊ खेती पर का गेहूँ का उत्कादन-खँच॑ आँका जाता है; 
महाराष्ट्र की सूखी, कम उपजाऊ/जगीन पर नहीं । दूरी ओर “बीमार' 
'मिलों को संरक्षण दिया जाता है और साव्॑क्लैनिक उद्य[गों का घाटा,सर 
कारें वहन करती है, या उसके माठ की कीमत सरकार बंढ़ा देती है | जेसे 
पिछले बरस इंल्धात की बढ़ायी हैं...>धी-द्चरद-जोदी से अह बतलंयी. है 
कि देहात से लागतं-मूल्ये से कंम भाव में चौजें' खरेंदने में और उन्हें 
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शहर में बनी हुई चीजें लागत-मूल्य से अधिक महँगी बेचने में प्रतिवर्ष 
दस हजार करोड़ रुपयों का देहातियों का शोषण होत्ता है। गणित्त 
लगाकर डॉ० बोकरे ने नीचे की तालिकाएँ प्रकाशित की हैं । 


कम्पनियों द्वारा प्रकाशित आँकड़ों से ही ये आँकड़े लिये गये हैं ।** ' 


वस्तु का नाम उत्पादन ब्रिक्रो कीमत 
( १) चाय ११.५० प्रति किलो १८.०० प्रति किलो 
( २) चीनी. .... २.१० व ८.०० .,, 
(३-)मंगफली तेल... छ.छट . ,, १७.०० ,, 
(४ ) सिथेटिक कपड़ा ४.४८ प्रति मीटर २५०० ,, 
(५ )सूती कपड़ा ३.०० ६.०० प्रत्ति मीटर 


. कितना भयंकर मुनाफा है यह ! आज गाँव नगर के उपनिवेश बक्त 


तनगरवासियों के लिए 
आवध्यक अनाज एवं 
कारखाने के लिए 
आवश्यक कच्चा माल 
सस्ते-से-सस्ता प्राप्त करने 
का स्थान गाँव हो गया 
ज्ज्िचि  है। वैसे ही शहरों में बचा 
रे हुआ पक्‍का माल एव 
ट । कि सेवाएँ महंगे-से-महेँगा 
हि । बेचने के लिए बाजार 
६74 2 -- गाँव हो गया है। अतः 
माँव नगरवासियों के गुलाम हो गये हैं | ओोद्योगिक क्रांति के पहले किसान 
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को खेती के लिए लगनेवाले बीज, अपने मवेधियों की खाद, फसल पर 
रोग कम करने के लिए राख जैसे घरेलू उपचार आदि सुलभ थे। वह 
स्वावलम्बी था। इसलिए किसान के लिए बाजारभाव का: खास सवाल 
नहीं था। आज संकरित बीज, रासायनिक खाद, फसलों के रोगों पर की 
दववाइयाँ और फसल के बाजारभाव-इन सबमें किसान परावलम्बी हो 
गया है। पहले वह स्वतंत्र थो, आज नगरों का यानी केन्द्रित अ्थंग्पवस्था 
का गुलाम हो गया है। अत्तः विनोबाजी ने ठीक कहा है, पहले 
भारत आजाद गाँवों का आजाद देश था। मुगल-काल में वह आजाद 
गाँवों का गुलाम देश हुआ । अग्रेजी राज में भारत गुलाम गाँवों का 
गुलाम देश बना । अब भारत गुलाम गाँव का आजाद देश है।' द 


किसान अतिरिक्त मुनाफा नहीं चाहता है। वह चाहता है न्याय, 
उदारता या खैरात नहीं । उसकी सीधी-सादी दो माँगें हैं। एक तो यह: 
कि जिस पद्धति से औद्योगिक माल का उत्पादन-ख्च॑ आँका जाता है, 
उसी पद्धति से उत्के माल का उत्प[|दन-खर्च आँका जाय और दूसरी यह. 
कि औद्योगिक माल की कीमत उसके लागत इतनी ही रहे । किसानों: 
के माल को उचित भाव देना यानी अमीर किसानों के मौज-शौक के: 
लिए पैपा देना नहीं है, जैसा कि कहा जाता है; वह सीमान्‍्त जमोन 
के गरीब किसान का नुकसान से बचाना हैं। इस भाव के कारण अच्छी 
जमीन पर या. अमीर-मालिक को जो अत्तिरिकत मुनाफा मिले उस पर 
सरकार जरूर कृषि-आयकर लगाये; लेकिन १० प्रतिशत अमीर किसानों . 
का हौआ बताकर सरकार ९० प्रतिशत ,गरीब एवं मध्यम किसानों का. 
शोषण क्यों चलने दे ? वैसे ही नगरों में बने माल के उत्पादत-खर्च.. 
का हिसाब प्रकट किया जाय, यह भी किसानों की वाजिब माँग है। आज: 
किसानों का शोषण हो रहा है, यह बात साफ है। जैसे धान का प्रति 
क्विटल खरीदी मूल्य १०५ रु० है। धान से ७० प्रतिशत चावल 
निकलता है। यानी प्रति एक किलोग्राम चावल का मूल्य ९१ उपया 
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५० पैसा +- धान-कुटाई का खच जोड़कर जितना होगा उत्तना होना 
चाहिए | बाजार में चावल डेढ़, पौने दो रुपया किलो न बिककर ढाई 
रुपया किलो बिकता है। कपड़े में रई का लागत खच ३३ प्रतिशत होता 
है, जो किसान को मिलता है। शेष ६७ प्रतिशत शहर में मिलों को 
जाता है। औद्योगिक माल की-जेसे रासायनिक खाद को--कीमतें 
पिछले सालभर में दो बार बढ़ायी गयीं, लेकिन किसान के माल की 
कीमत उस परिमाण में नहीं बढ़ी। खाद के भाव सरकार ने ३ साल 
पूव॑ एक बोरे के ५० रुपये से ९० रुपये कर दिये और उत्पादकों की एवं 
व्यापारियों की तिजोरियाँ भर दीं। वह कीमत बढ़ायी जाती है, तब भी 
नाममात्र ५-७ प्रतिशत बढ़ा दी जाती है। इससे शोषण मिटता नहीं । 
औद्योगिक उत्पादन की कीमतों की तुलना में क्ृषि-उत्पादन की कीमतों 
का अनुपात १९७७-७८ में ९७.५ था, वह गिरते-गिरते सित्तम्बर '८० 
में ७६.६ हो गया। इसलिए यद्यपि '७०-७१ और ८०-८९ के बीच 
कृषि-फसल की कीमतों का सूचकांक १०० प्रतिशत से बढ़ा है, लेकिन 
औद्योगिक उत्पादन की कीमतों का सूचकांक इसी अवधि में १५० प्रतिशत 
बंढ़ा है । वास्"विक बहुतांश देहातियों पर का कर्ज यह उनके माल 
को दिये गये कम भाव का परिणाम है। किसात्त पर का कर्ज १९५१ में 
५६ करोड़ था, वह १९८० में १२०० करोड़ हो गया । आचाय॑ राममूर्ति 
ने ठीक कहा है कि आज गाँवों का तीन त्तरह सें शोषण हो रहा है-- 
(१ ) मूल्य-नीति द्वारा खेती के उत्पांदकों का शोषण, (२ ) कर-नीत्ति 
छीरा सामान्य जनता का शोषण, और (३ ) केन्द्रित शहरी अथेनीति 
क्वारा ग्रामीण अथंनीति को शोषण । अत्तः सेचः देखो जाथ तो किसान 
कंज॑मुंक्त-ही मोना जाना चाहिएँ, वंयोकि देहातों का प्रतिवर्ष १० हजार 
करोड़ रुपयों की शोष॑ण होता हैं।. 


7: महंगाई का होआ--उत्पांदन-व्यय के ' बसबरी का मल्य देने से या. 
कर्म-मुक्ति से मंहंग्राई बढ़ेगी, यहु डर बततलाया जाता है। यह अकारण: 
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है। बल्कि ऐसा करने से बिचौलियों का एवं नगरों में काम करनेवालों 
का अनाप-शनाप वेतन एवं मुनाफा कम होगा, यह भी संभावना है। 
इस खींचतान में यह नहीं भूलना चाहिए कि देहात का अथंशास्त्र काफी 
ह॒ुद तक स्वयंपूर्ण है। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगने- 
वाले सारे उत्पादन के साधन--भूमि, जंगल, पानी, श्रम-सब देहातों में 
हैं, न कि नंगरों में। अतः देहाती माल को प्रश्नय देकर और नगरों में 
बने माल का बहिष्कार करके देहाती लड़ाई में जीतेंगे, यह साफ है। 


कृृषि-सजदूर एवं कारोगर-गाँव में किसान से नीचे भूमिहीन मज- 
दूर और कारोगर आते हैं। भारत में १५वीं शताब्दी के मध्य त्तक 
खेलिहर मजदूर का कोई स्पष्ट एवं अलग वर्ग विद्यमान नहीं था। 
ग्रामीण समाज खेती और दस्तकारी की समन्वित एकता पर आधारित 
था। सर जॉर्ज कम्पबेल ने लिखा है कि भारत में आम तौर पर खेती 
को किराये के मजदूरों द्वारा नहीं करवाया जाता था। सर टामस मनरो 
ने भी यही कहा है। जनसंख्या बढ़ी, ग्रामीण धंघे टूटे, किसान ऋण ग्रस्त 
हुए, कज॑ के बदले जमीन का हस्तांतरण नये कानूनों से सरल हुआ ओर 
फलस्वरूप मजदूर-वर्ग उत्पन्न हुआ। 


मजदूरों को बढ़तो संख्या और घटता काम 


यष ... सजदूर . वर्ष कास के दिन 
श८८९१ ७'९' लाख | १९६४-८५ १८३ 
१९३१ २.२ करोड़ | १९ “४-७५ १६५ 
१९८१. की 


. आज मजदूरों की स्थिति अति दयनीय है। मजदूर की वास्तविक 
मजदूरी महँग।ई के चलते पहले से भी घट गयी है। इसी अवधि में महि- 
लाओं के काम के दिन १४९ से १३८ हुए हैं। महँगाई के कारण उनकी 
वास्तविक मजदूरी जो सन्‌ १९६४ में १.४३ रु० थी, वह १५६४ को 


। भारत क्षिधर ? 


कीमतों की तुलना में १.२६ हुई है। इनकी बेरोजगारी ५ वर्ष पहले 
२२ करोड मानव-वर्ष थी। इस मानव-वर्ष को योजना के द्वारा अधे- 
बेकारी को भी पूर्ण-बेकराराी का उचित अंश मानकर आँका जाता है। 
यानी इसके दुगुना व्यक्ति सचमुच अधंबेकार रहे होंगे। यह आँकड़ा ५ 
वर्षों में डेढगुना बढ़ गया होगा, याती आज करीब ७ करोड़ लोग बेरोज- 
गारी से ग्रस्त हैं। सच पूछा जाय तो वास्तव में आज पूरा काम न होने 
से ज्यादा लोग थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं। अत्त: वे बेकार नहीं दिखाई 
देते। इससे मानव की कार्यक्षमता घटती है। यह सुप्त-बेरोजगारी हुई | 
इस त्तरह बेकारों का आँकड़ा १० करोड़ तक पहुँच जायगा | 

बंधक सजदू र-गाँव में कोई बंधक मजदर न रहे । पाँच साल पहले 
उन्हें मुक्त करने की योजना बनायी गयो थी और कानून पास हुआ था । 
राज्य-सरकारों ने उनकी गिनता की, तब इनकी संख्या १.२१ लाख प्रायी 
गयो। गांबी-शांति-प्रतिष्ठान ओर राष्ट्रीय श्रम-संस्था ने तफसीलवार 
गिनती की, तब इनकी संख्या २६ लाख के ऊपर पायी गयी । इनके पुन- 
वास की योजना सरकारों के पास नहीं है । 

ग्रामोद्योग एवं व्यापार--सन्‌ १९४७ में खेती पर जो केन्द्रीकरण था, 
वह आज नहीं रहा। उस समय ४ प्रतिशत बड़े भूमिवानों के पास आधी 
खेती थी । सन्‌ १९८१ तक नयी पीढ़ी आयी, इस कारण बंटवारा हुआ। 
सीलिग- हृदबन्दो-कानून के डर से भी बेटवारा हुआ। इस बीच जनसंख्या 
भी बढ़ी | अत: आज सब भूमिहोनों को देहात सें सभी जगह गृहवाटिका 
के अलावा खेती बाँटना संभव नहीं है । जहाँ संभावना हो, वहाँ जरूर 
बाँटी जाय | अन्य जगहों पर और जहाँ . भू-वित्तरण हो, वहाँ भी इनको 
साँव-गाँव में खेती के कच्चे माल का पक्का साल बनाने का धंधा दिया 
जाय | देहातियों को पूरा काम मिलने से नगरों की ओर जानेवाला 
उनका ताँता रुक जायगा | गाँव में सहका री समिक्ति-बताकर वहु॒ खरीद- 
पबिक्रो का काम करे। व्यापारियों को भी यह काम करने की अनुमति 
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रहे । इससे दोनों में प्रतियोगिता होगी और शोषण तथा मिलावट घटेगी ४ 
गाँव के उत्पादन की योजना ग्रामसभा गाँव की आवश्यकत्ताओं को ख्याल: 
में रखकर बनाये | अनाज का प्रशोधन, कपड़ा, जूते, साबुन, तेल, गुड़ 
आदि आवद्यकताओं की पूर्ति गाँव में ही पुरी हो। आज गाँव में पैदा 
होनेवाले अच्छे आम, बढ़िया केले, संतरे, बढ़िया काजू, महीन चावल,. 
सब-नगरों में एवं विदेशों में पेसे की लालच में जा रहे हैं। यह बंद होना 
चाहिए | सबसे पहले गाँव की आवश्यकता पूरी हो, तब अतिरिक्त माल 
बाहर जाय। सीमित संग्रह होने से खत्तम होनेवाले लोहा, क्रोमियम 
सरीखे खनिज पदाथ विदेशी मुद्रा के लालच से सरकार निर्यात कर रही- 
है। उस पर भी पुर्नावचार होना चाहिए। 


ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार बहुत रुपया खर्च कर रही 
है, ऐपता कहा जाता है। जैसे, चाल पंचवर्षीय योजना में ३० हजार 
करोड़ रुपया ग्राम-विक्रास के लिए रखा गया है। इसका अथं हुआ 
सालाना ६ हजार करोड़ रुपया | इसमें भी आधा पैसा वेतन, कार्यालूय- 
खर्च और भ्रष्टाचार में जाता है। दुसरी ओर १० हजार करोड़ रुपया: 
गलत मूल्य-नीति के कारण देहात से नगर की ओर जाता है। 


अन्य सुधार--खेती की व्यापक मेंड-बंदी होनी चाहिए थी। 
सन्‌ १९५१ से ७३ तक मेंड-बंदी पर सरकार ने केवछ ४७ करोड़ रुपया 
खर्च किया। राष्ट्रीय पर्यावरण समित्ति के अध्यक्ष बलवोर बोहरा के: 
मुताबिक भारत की कृषियोग्य जमीन का ६१ प्रतिशत भाग और क्ृषि- 
. अयोग्य भूमि का ७२ प्रतिशत भाग कम-ज्यादा रूप में खराब हो रहा है ४ 
तभी तो अनाज, चारा, लकड़ी आदि का उत्पादन कम हो रहा है। गाँव 
में कई चीजें बरबाद होती हैं। जेंसे, काड़ी-कचरा या मानव-मलमत्र ४ 
इनको बढ़िया कम्पोस्ट खाद बनायी जा सकतो है। गोबर-गैस प्लांट का 
उपयोग कर इंधन और इंजन चलाने के लिए ऊर्जा भी मिल सकती है $ 
( परिशिष्ट १ देखें ) चीन में ८० छाख गोबर-गैस प्लांट हैं । भारत में: 
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असफे ७० हजार हैं और उनमें से २० हजार बद हैं। वर्धा के नजदीक के 
एक गाँव में वस्तुओं की बरबादी का हिसाब लगाने पर पता चला कि 
आज देहात में जितना उत्पादन होता है, उससे अधिक चीजें या शक्ति 
बरबाद होती है अथवा उनका उपयोग ही नहीं होता है । ( परिशिष्ट 
'२ देखें ) गाँवों में परती जमीन पर और खाली पड़ी हुई पहाड़ियों पर 
जंगल लगाये जायँ और कुबबुल गरीखे वृक्ष लगाये जायें तो संपत्ति 
सहज हो बढ़ सकती है। हर गाँव में शौचालय की उत्तम व्यवस्था होनी 
चाहिए। विज्ञान को गाँवों में ले जाकर निर्धूम चूल्हा आदि के द्वारा 
'कष्ट मिटाना चाहिए गाँव में शराब जैसे व्यसन समाप्त होने चाहिए । 
खेती एवं उद्योगों को लगनेवाला ऋण नाममात्र ब्याज पर गाँववालों 
को मिलता चाहिए। प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने पर भी आज 
केवल १५ प्रतिशत ऋण खेती को मिल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा आदि 
आवश्यक खर्च निकालने के बाद सरकार के बजट को आधी रकम गाँव- 
वालों को क्‍यों न मिले, जहाँ पर देश की सारी जनसंख्या के अस्सी प्रतिशत्त 
लोग रहते हैं ? यदि गाँववालों की आमदनी बढ़ेगी तो वे अगले दस-बोस 
सालों में सब काम अपने पैरो पर खड़े होकर कर सकेंगे और गाँव को 
अतिभा, जो आज शहर की ओर भाग रही है, वह गाँव में ही रहेगी । 


केवल शोषण बन्द होने से काम नहीं चलेगा। देहात में हरएक के 
पास मकाल ओर गृहवाटिका के लिए जमीन होनी चाहिए। आज घर के 
लिए जमीन देने का अधिकार राज्य के राजरव-विभाग के हाथ में हैं 
और मकान के लिए जगह प्राप्त करने में कई बरसे लूग जाते हैं। आज 
करीब एक लाख गाँवों में पीने के पानी की व्यवंस्था नहीं है । विज्ञान के 
“कारण अब नीचे से पाती निकालता सुरूभ हुआ है। प्रति कुआँ औसत 
खर्च २० हजार 'रुफ्या माना जाय त्तो भी २०० करोड रुपयों में सारे 
ेहातों सें पीने के पानी को व्यवस्था हो सकंती है| इससे कहीं अधिक 
पूसा सरकार एशियाई खेलों पर ख्च॑ करती' है # एशियाई खेले अधिक 
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महत्त्व के हैं या पीचे का पानी ? यह पानी ब्लीचिंग पावडर डालकर 
शुद्ध करने की व्यवस्था होनो चाहिए। हर गाँव के पास पर्याप्त चरागाह 
एवं जंगल होने चाहिए । गाँव में पॉवर-शक्ति एवं जलावन का प्रश्न. 
कठिन हो रहा है। अतः बायोगेस का प्रसार होना चाहिए, जिससे जल्व- 
वन, रोशनी एवं पॉवर का प्रश्न सुलझ सकता है। सूय॑-शक्ति, वायु-शक्ति. 
का भी. उपयोग किया जाना चाहिए। आज यह नगण्य-सा है। लद्दाख 

के चोसलामरत्तार नाम का तिब्बत से आकर बसे हुए शरणार्थियों के 
बच्चों का देहात है। यहाँ का प्रमुख काम सूर्य-शक्ति की ऊर्जा से किया: 

जा रहा है । देश में सूयं-झक्ति कूकर का प्रचार हो रहा है। गाँव में सबकी 

शिक्षा उत्तम हो और ऐसी व्यवस्था हो कि: पढ़ाई खतम होने पर आगे के 
शिक्षण की व्यवस्था हो। सामान्य बीमारियों की देखभारू:एवं संक्रामक 
रोगों की रोकथाम की व्यवस्था हो। गाँव से एवं खेतों से पानी की 
निकासी का प्रबंध हो। नाटक, भजन-मंडली आदि के द्वारा सात्त्विक: 
मनोरंजन की ओर अच्छे विचार के प्रचार की व्यवस्था हो, जिससे कि 
याँव की सांस्कृतिक उन्‍नति हो सके | मतदाता जागृत रहें, इसलिए उनके. 
चेत्तना-जागरण का कार्यक्रम हमेशा गाँव में चलता रहना चाहिए) 


सारो सत्ता गाँव को--पुराने जमाने में गाँव स्वयंपूणं और खुशहालू 
थे। गाँव में ग्रामराज्य था--ऐसा सर चाल्स मेटकाफ ने त्मिलनाड़ के 
१९वीं सदी के गाँवों का वर्णन किया है। ब्रिटिश सरकार ने पंचायतों के" 
कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर उनके न्याय एवं शासन-संबंधी अधिकार अपने 
हाथ में लेकर कोर्ट एवं पुलिस को दे दिये और उद्योग समाप्त कर दिये। 
अतः गाँव टूट गये। आज उनकी दशा ऐसी दयनोय है कि केन्द्रीय सरकार 
का बजट जहाँ १५ हजार करोड़ रुपयों का है और लाखों ग्राम-पंचायतों 
की कुल आय मात्र ३४ करोड़ रुपया है। आज गाँव टूटते जा रहे हैं। 
एक ही गाँव में लोग अब एक साथ विद्वार्सपूबंक एक जगह बेठ नहीं 
सकते। गाँव की एकता टूट गयी तो समझ्ञिये कि देश की भी एकता 
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समाप्त हो गयी । इस दशा को जागृत ग्रामवासी बदल सकते हैं। बाहर 
की शक्ति यह काम कर नहीं पायेगी। ३५ साल बाट देख ली गयी | अतः 
“्रामसभा को गाँवों के कारोबार के अधिकार दो”, यह नारा बुलंद 
करना होगा। ग्राम के सभी बालिग स्त्री-पुरुषों को मिलकर ग्रामसभा 
बनेगी और ये सब मतदाता ग्रामसभा के सदस्य होंगे। इसका कार्यंसमिति 
या पंचायत होगी, जिसमें हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक 
और स्त्रियाँ, इन सबका स्थान सुरक्षित होगा। इसकी बेठक प्रतिमास 
'होगी। | 
...ग्रॉमसभा के अधिकार--( १ ) ग्रामसंबंधी भूमि-व्यंवस्था और भू: 
राजस्व सम्बन्धी सारे राज्य के अधिकार, जो आज तहसीलो में हैं, ग्राम- 
सभा में निहित होंगे।.... मिवीशि आप 
(२) भू-राजस्व पूरा ग्राम-सभा का होगो।_.. .. ... 


(३ ) ग्रामसभा सभी निवासियों की आय के निर्धारित भाग से धन 
प्राप्त करके ग्रामकोष निर्माण करेगी ओर उससे विकास-कार्य एवं कल्याण- 
कार्य होंगे । द 

(४ ) गाँव के विकास के लिए ऋण लेने का अधिकार ग्रामसभा 

होगा | 

(५ ) सिंचाई, गाँव का जंगल, गोचर भूमि, शिक्षा ओर सुरक्षा का 
-अधिकार व दायित्व ग्रमसभा का होगा। क्‍ 

(६ ) ग्राम से सम्बद्ध लेखपाल, शिक्षक, ट्यबवेंल ऑपरेटर, घत्त- 
रक्षक, पतरोल, ग्राम-सेवक, पंचायत-सचिव, स्वास्थ्य-निरीक्षक आदि 
गाँव से सम्बद्ध सभी ग्रामसभा के निर्णयानुस्तार काय करेंगे। उनकी 
पदोन्नति, वेततन-वृद्धि, चरित्र-पंजिका में आख्या अंकित करना आदि सब 
आमसभा के अधिकार में होगा । 

(७ ) गाँव में सबको काम देता, उद्योग चलाना, कच्चे माल का 
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पक्‍का माल बनाना आदि कामों को ग्रामसभा प्रेत्साहन देगी और इसकी 
योजना बनायेगी। गाँव में बाहर से आनेवाले किसी भी हानिकर काम 
को रोकने का अभिकार ग्रामसभा को होगा । 


( ८ ) बड़े विवादों को छोड़कर गाँव-सम्बन्धी सभी राजस्व, दीवानी 
ओर फोजदारी झगड़ों के निर्णय और निबटारे का अधिकार ग्रामसभा 
द्वारा चुनी हुई न्‍्याय-समिति को होगा । 


(९ ) ग्रामसभा मेला, बाजार आदि का निर्माण एवं नियमन 
करेगी । 
गाँव के कारोबार के ऊपर-लिखे हुए अधिकार ग्रामसभा को अवश्य 
ही मिलने चाहिए। प्रिछले ३५ सालों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम 
'पर लोगों के हाथों में सही ताकत सौंपने को कोई कोशिश ही नहीं हुई । 
अत्त: संविधान में ग्रामसभा के विषय जोड़कर ग्रामसभा को प्रशासन की 
पहली इकाई बत्ताया जाय | आज तो जिले में कलेक्टर ही 'हुजूर माई- 
-बाप' बनकर बेठा है ! वह चाहे जब पंचायतों को बरखास्त कर सकता 
है। संविधान में संशोधन हो जाने पर कोई सरकारी अधिकारी या 
पार्टी-शाप्तन इनके कारोबार को नहीं दबा पायेगा। जेमे केन्द्र-सरकार 
राज्यों को आयकर आदि में से हिस्सा देती है और विशेष धनराशि 
"बीच-बीच में राज्य चलाने को देती है, वेसे ही उचित धनराशि और कर 
लगाने के अधिकार .ग्रामप्तभा को देने चाहिए, क्‍योंकि करों के प्रधान 
'लचीले स्रोत केंद्र-सरकार के पास हैं। वेसे ही नीचे के स्तर से योजना 
-बनानेवाले अच्छे लोगों को भी ग्रामसभा के लिए राज्य-सरकार उपलब्ध 
 करायें और ये सहायक ग्रामीणों के मतानुसार योजना बनायें | खेत की 
. पूरी उत्पादन-शक्ति, पशु-शक्ति , जल-शक्ति, वायु-शक्ति इन सबकी क्षमत्ता 
का पूरा उपयोग हो,--इसका ध्यान ग्रामसभाओं को अवद्य रखना 
- चाहिए | ही य वक 
बिकरेन्द्रोकरण याने बिखराव नहीं-कुछ लोगों का आशक्षेप है कि 


८० भारत किधर ? 


केन्द्रीय सत्ता के विकेन्द्रीकरण से केंद्र कमजोर होकर राष्ट्र में बिखसब 
पेदा होगा। यह भय निर्मल है। ग्रामरूपी बुनियाद कमजोर होने से 
भारी-भरकम केंद्र आज वास्तव में अत्यंत कमजोर है। इसलिए बलवान 
बुनियाद से शिखर कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत होगा । गाँव मजबूत 
हुए तो केंद्र कमजोर होगा या केंद्र मजबूत रहा तो गाँव कमजोर होंगे, 
ऐसा सोचना हो गलरूत है | दोनों के विषय अलग-अलग हैं ओर प्रक हैं । 
जो काम गाँव में नहीं हो सकता, वह राज्य-स्तर पर ओर केंद्र-स्तर पर 
होगा ओर इससे सारा राष्ट्र बलवान होगा । 


/ दोनों मोर्चो' पर लड़ाई--गाँव के अन्दर भी शोषण एवं अन्याय चलते 
हैं। गाँव को स्वायत्तता देने से शोषण और अन्याय बढ़ेंगे--ऐसा कुछ 
त्ैगों को डर लगता है। यह डर एक ह॒द तक सही है। इसलिए कमजोरों 
के हितों की रक्षा किये बिना गाँव को प्रगति एवं स्थायी एकता संभव 
नहीं । यह खुशी बी बात है कि स्वराज्य के बाद शिक्षा का प्रसार 
चुनाव, अखबार, रेडियो, श्रमिक-आंदोलन, किसान-आंदोलून आदि 
कारणों से गाँवों के कमजोर वर्गों में जागृत्ति भी बढ़ी है। फिर यह भी 
ख्याल में रखना चाहिए कि पंचायत को अधिकार देने का नहीं, ग्रामसभा 
को अधिकार देने का आंदोलन करना होगा, यह बात कहीं गयी है। 
५-१० आदमियों का समह यानी पंचायत एक कमरे में बेठकर गलत 
निर्णय कर सकती है, ऐसी संभावना है, लेकित ग्राम-सभा की बेठक में 
अन्याय की संभावना क्षीण हो जाती है। इसीके साथ-साथ गाँव के अंदर 
रहनेवाले छोटे किसान, मजदूर, हरिजन, आदिवासी, कारीगर आदि 
कमजोर-वर्गों को संगठित कर उनके हितों की रक्षा करनी होगी। गाँव 
के कमजोरों को ग्राम-सभा या लोक-समित्ति को छतन्री के नीचे संगठित 
करना होगा । उनके लिए बनाये गये कानों का उन्हें पूरा छाभ मिले,-- 
यह देखना होगा। न्यूनतम मजदूरी, वेतन, महाराष्ट्र की रोजगार 
'बयांरन्टी योजना, अंत्योदय-योज्ला, सीलिग, बासगीत्त, उप्हें मिलनेवाला 
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कर्ज, अस्पृश्यता-निवारण आदि कानूनों का पालन हो रहा है या नहों, 
यह देखने का इन संगठनों का काम होगा । इसके छिए आवश्यकतानुसार 
आंदोलन, बहिष्कार, सत्याग्रह आदि का अवलंब करना होगा। ऐसे 
संगठन अपनी जायज माँग ग्रामसभा में रखेंगे। केरल में मजदूरों की 
स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में अपेक्षाकृत ठीक है, इसका कारण कृषि- 
मजदूरों के तगड़े संगठन हैं। हे 

गाँव के अन्दर आन्दोलन करते समय एक बात्त की सावधानी 
रखनी होगी कि ऐसे आन्दोलनों के द्वारा गाँवों में फूट न पड़ जाय, नहीं 
'तो गाँव के सहजीवन में बाधा आयेगी । श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री चन्दर- 
शेखर या श्री वाजपेयी एक-दूसरे से लड़ते भी हैं और एक मेज के इदंगिद 
बेठकर राष्ट्रीय प्रश्नों पर बातचीत भी कर लेते हैं। गाँव में ऐसा नहीं 
होता। वहाँ विवादों के कारण उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बद्ध होने 
के कारण गाँव में का वेर स्थायी बन जाता है। अतः कमजोर वर्गों को 
न्याय दिलाने का काम ज्यादातर संवाद एवं संगठित शक्ति के द्वारा 
होगा। उसके लिए कभी-कभी सत्याग्रह का उपयोग भी करना होगा। 

गाँव के अन्दर भी आन्दोलन चलाना होगा और गाँव के बाहर के 
शोषण के एवं अन्याय के विरुद्ध भी आन्दोलन चलाना होगा। आज 
नगर की सभ्यता गाँव का शोषण कर रही है। ग्रामपंचायत को जो 
नाममात्र के अधिकार मिले हैं, उनके उपयोग के समय भी या पंचायत 
के बजट के लिए पंचायत-समिति या जिला परिषद्‌ की सम्मति चाहिए। 
ये नाममात्र के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। सरपंच के बजाय ग्राम- 
सेवक के हस्ताक्षर से ही अब आर्थिक व्यवहार होंगे, यह महाराष्ट्र में 
नया नियम बना है। ग्राम-सेवक, पटवारी, शिक्षक इत्यादि सरकारी 
कर्मचारी गाँव में बहुधा उपस्थित रहते हो नहीं हैं। इनमें से कई घूस 
ल्थि बिता कोई काम ही नहीं करते हैं। गाँव की राशन-दूकान में नगर 
की तुलेंनो में प्रतिव्यक्ति चीनो कम मिलेगी, बिजली की कटौती करनी हो 
तो नगर रात में प्रकाश से जगमगाता रहेगा ओर गाँव में अंधेरे 

६ 
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का साम्राज्य रहेगा--यह रोज का अनुभव है। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सड़क, बिजली, अस्पताल, मनोरंजन आदि सब सुविधाएँ होती हैं। यह 
सारा देखकर ऐसा लगता है, मानो गाँव के ग्रामीण दोयम दर्जे के 
भारत के नागरिक हैं और प्रथम दर्जे के नागरिक हैं नगरवासो । आज 
ग्रामवासी पूर्ण रूप से कंगाल एवं गुलाम हो गये हैं। नगर की सभ्यता 
आज गाँव का शोषण कर रही है। यह कदापि नहीं भूलता चाहिए कि 
गाँव के बड़े किसान था साहुकार के शोष॑ण के कारण ही केवल गाँव का 
छोटा क्रिसान या मजदूर, हरिजन, आदिवासी इत्य।दि शोषित-पोड़ित 
नहीं हैं, आज की सारी अथनीति गाँव का शोषण करनेवाली बनी है। 
इसी अर्थनीति के कारण गाँव के अन्दर के शोषण की तुलना में नगर 
के संगठित उद्योग, व्यापार-सेवाएँ, निरंतर बढ़नेवाली नौकरशाही सारे 
गाँव का-अमीर एवं गरीब दोनों का-शोषण कहीं ज्यादा करती है | 
ये लोग गाँव के बाहर रहते है, इसलिए उत्तका शोषण दिखाई नहीं 
पड़ता । निकटता के कारण गाँव के अंदर का शोषण ज्यादा दीखता है। 
वास्तविकता उल्टी है। अतएव नगरों की शोषण-पद्धत्ति के विरुद्ध और 
नगरों की गुलामी के विरुद्ध गाँवों का मुक्ति का यह आन्दोलन शिथिल 
न पड़े, यह सावधानी बरतकर एवं विवेक रखकर गाँव' के अन्दर का 
आन्दोलन चलाना होगा। 


गाँव एक स्वाभाविक सहज मानवों की इकाई है। यहाँ का जीवन 
'निसर्ग से जुड़ा. हुआ स्वाभाविक जीवन है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सफल 
प्रयोग गाँव सरीखी छोटी इकाई में ही आसानी से हो सकता है । ऊपर 
-की इकाइयें में प्रात्तनिधिक लोकतंत्र का कायं चलेगा। वहुसँव धन्य 
है, जहाँ में जन्मा, पछा और उसको सेवा में मेरी सारी शक्तियाँ सर्मापत 
हैं.--ऐसी भक्ति हर ग्रामबासी के मन में जागृत होनी चाहिए । गाँव मेरा 
दर है ओर ग्रामवासी देवता हैं, ऐसी जीवंत श्रद्धा होने से ग्राम भतक 
“धर का स्वर बन सकता है।  । 


१०, हमारे नगर 


नगरों का प्रयोजन--तीर्थों के चलते और राजधानियों के कारण 
नगरों का निर्माण हुआ। बाद में कल-का रखाने एवं विद्याध्ययन के स्थानों 
पर नगर बसे। व्यापार एवं यातायात की सुविधा के कारण भी नगरों का 
निर्माण हुआ | आज नगरों में कल-कारखाने हो जाने के कारण वे गाँव के 
शोषक बन गये हैं। लेकित ये गाँव के प्रक बन सकते हैं। जो उद्योग गाँवों 
में चर नहीं सकते, वे नगरों में चलें । विदेशों से आनेवाली चीजों की 
रोकथाम करें। वैसी चोजें तैयार करना नगरों के जिम्मे होना चाहिए। 

. आज को स्थिति--आज नगरों में भयंकर भीड़ है, परिणामतः 
मकानों की भारी तंगी है ओर लाखों लोग सड़क पर झुग्गी-झोपड़ियों में 
या यों ही आकाश की छत के नीचे ही सोते हैं। फिर उन्हें जबरन वहाँ 
से हटाया जाता है, जेसा कि बम्बई में कुछ समय पहले किया गया। 
बारिश में उन्हें हटाना अमानवीयता है, अच्छा हुआ उच्च न्यायारूय ने 
बारिश में उन्हें हटाने से सरकार को रोका । करू-कारखानों के कारण 
हवा दूषित हो जाने से नगरों में दम घुटने छग गया है। आज नगरों में 
मानवीय सम्बन्ध बनते ही नहीं हैं और जो बनते हैं, बे भी सतही होते 
जा रहे हैं। ऐसे हृश्य देखने में आते हैँ कि एक मकान में नीचे के कमरे 
में बेटे के जन्म की खुशी मत्तायी जा रही है तो ऊपर की मंजिल पर 
तपेदिक से किसी बीमार की मृत्यु हो गयी है | मकानों की दिक्कत के 
का रण अनेक लोग बाल-बच्चों को गाँव में घर पर हीं छोड़कर आते हैं। 
पारिवांरिक जीवन की सुविधा त होने से ओर कारखानों के यन्त्रों को 
गरमौं और घरघराहट के कारण त्रस्त मानव व्यभिचार, शराब आदि 
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की ओर बढ़े त्तो आइचय नहीं! धनपतियों के विकास को देखकर 
जल्दी-जल्दी अमीर होने की हविस मन में पेदा हो जाने के कारण, बिना 
श्रम से एकदम से धन-प्राप्ति के लिए.जुआ और लॉटरी फलते-फूलते हैं | 
नगरों में आवागमन में बड़ी शक्ति और काफी व्यर्थ खर्च हो जाता है। 
कलका रखानों में हड़ताल, मंत्रालय पर मोर्चा, घेराव, नगर-बन्दी आदि 
बातें आम हो गयी हैं । शहरों की वजह से भंगियों की माँग बढ़ती जाती है 
और जब भंगी हड़ताल कर देते हैं, तो सारा शहर नरक बन जाता है। 

. नये नगरों का स्वरूप--कुछ वर्षों पूवं कारखाने भाप पर चलते थे 
और इसलिए उद्योगों का केन्द्रीयकरण आवश्यक था, ऐसा त्तक दिया जा 
सकता है। अब बिजली और अणुशक्ति के कारण देश में विकेंद्रित 
उद्योग-धंधों का विकास हो सकता है। साथ-साथ विद्या-स्थान और 
आरोग्य-केन्द्रों का भी विकेन्द्रोकरण किया जा सकता है। भोद्योगिक 
आवश्यकता, नगर-व्यवस्था का प्रतिव्यक्ति खचे, आने-जाने में रोज-रोाज 
व्यर्थ खच॑ होनेवाला समय, खेलकूद के लिए जरझूरी मेंदान और सींस्क- 
तिक आवश्यकताएँ---इन सब बातों का विचार करके डेढ़-दो लाख से 
अधिक बस्तीवाले शहरों से लाभ के बदले हानि अधिक होती है, ऐसा 
अमेरिका एवं फ्रांस में अनुभवसिद्ध निष्कर्ष निकला है। अतः एक-दो लाख 
से बड़ा कोई नगर न हो,--इस दिशा में हमारे कदम उठने चाहिए ।*” 
सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़े नगर हानिकारक हैं, अतः बड़े नगरों के. 
विकेन्द्रीकरण की योजना बनानी होगी। नये नगरों की रचना करते समय: 
हर घर के साथ एक गृह-वाटिका की. योजना करती होगी । इसमें लोग 
मेहनत कर आवश्यक साग-सब्जी और फल-फूल खुद पेदा कर लछेंगे। 
निसगं-सम्पर्क के कारण सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर-ख्च घटेगा 
ओर सृजन का आनन्द मिलेगा। इससे काम, व्यायाम और आनन्द, 
“तीनों का मधुर मिलन होकर जीवन अधिक सुखी तथा समृद्ध बन 
सकेगा । आज की सारी रचना ही उलटी है--जहाँ काम है वहाँ आनन्द 
नहीं ओर जहाँ आनन्द है वहाँ काम नहीं ! 
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उद्योग का स्वरूप--नये नगरों में न कोई मालिक होगा, न कोई 
सजदूर । बड़े कारखानों का सरकारीकरण के बजाय समाजीकरण करना 
होगा । इनके संचालक मंडल में मजदूरों के, व्यवस्थापक-वर्गों के, सरकार 
के, उपभोक्ताओं के और स्थानीय समाज के प्रतिनिधि होंगे । ये क/रखाने 
टस्टीशिप के सिद्धान्तों के अनुस्तार चलेगे। याने उत्पादन समाज के 
हित में होगा और व्यवस्था में मजदूरों को भागीदारी होगी । इंग्लेण्ड, 
पद्िचम जमंती, फ्रान्स आदि पश्चिम के देशों में इस प्रकार के कई 
कारखाने सफलता से चल रहे हैं। भारत में भी इसके प्रयोग होने 
चाहिए। उत्पादन की मुख्य प्रेरणा मुनाफे की नहीं, आवश्यकताओं की 
पति की होगी । आज हहरों में संपत्ति का, वेतनों का और आय का फके 


अनाप-शनाप है। इसराइल में ओर नाव, स्वीडन सरीखे देशों में आय' के 
बीच १:५ का फक है। हमारे राष्ट्र में भी वह कम किया जाना चाहिए। 


उसी तरह से हमें शहरों ओर गाँवों की आमदनी के बीच की खाई भी 
पाटनी चाहिए। गाँवों में जेसे खेती पर 'सीलिग' होनी चाहिए, वैसे ही 
नगरों में भी सम्पत्ति की सीमा कानून से निर्धारित की जानी चाहिए। 
क्रान्ति के अग्रदूत--विश्वभर का अनुभव यह बतलात्ता है कि नगर 
सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रान्ति के अग्रदूत रहे हैं। आथिक 
शोषण, अस्पृश्यता, जातिभेद, बाल विवाह, दहेज आदि के विरुद्ध सारे 
आन्दोलन शहरों में ही प्रारम्भ हुए हैं और वहीं खड़े भी हुए हैं। बड़े- 
बड़े नगरों पर वहाँ की स्थानीय संस्कृति को अपनी छाप तो रहती ही 
है, साथ-साथ सारे भारत की और दुनिया की संस्कृति का प्रभाव भी 
उन पर पाया जाता है। नगर संस्कृतियों के संगम-स्थान होते हैं । वहाँ 
भाषा, धर्म, साहित्य, विज्ञान आदि का अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य 
बराबर होता रहता है। आथिक समता और सामाजिक समता के 
विचारों की हवा नमभरों में निरन्तर बहुती रहती है। हमें नगरों के 
इस सांस्कृतिक स्वरूंप को सुरक्षित रखना होगा और उसे उत्तरोत्तर 
समृद्ध बनाने का प्रयत्न करना होगा। ७ 


११. स्त्री 


क्‍ स्त्री शब्द स्तृ' धातु से बना है, जिसका अथे।है--विस्तार करना, 
फेलाना। प्रेम को कुल दुनिया में फेलाना, यह स्त्री का काय॑ है। स्त्री 
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एवं पुरुष संसाररूपी रथ के दो पहियों के समान हैं। दोनों पहिये 
समान रहें, तभी रथ ठीक से चल सकता है। शरीर की बनावट 
की दृष्टि से भी ४८ क्रोमोजोन्स में से ४७ क्रोमोजोन्स पुरुष एवं स्त्री में 
समान हैं ।*' 


आज्ञ की नारी की हालत--केवल एक गर्भाशय होने से क्या स्त्री 
पुरुष से इतनी भिन्न हो जायगी कि स्त्री खेत में या कारखाने में काम 
भी करे और काम पर जाने के पूर्व एवं काम पर से लोटने के बाद सफाई, 
पानत्ती भरना, अनाज-सफाई, पीसना, रसोई शिशु-पालत आदि सब काम 
भी करती रहे ओर पुरुष काम पर जाने से पहले एवं बाद में बीड़ी 
पीता रहे ओर गप लगाता रहे! आज स्त्रियों को जहाँ प्रत्तिदिन 
१४-१५ घंटा बोरियत्त पैदा करनेवाला काम मृत्यु तक करना पड़ता है, 
वहाँ पुरुष कम समय काम और मनचाहे काम करते हुए समाज में सारी 
प्रतिष्ठा और सन्‍्मान का अधिकारी होता है एवं स्त्री पुरुष से घटिया 
मानी जाती है। 


इसका परिणाम यह है कि स्त्रियों के पालन में घोर उपेक्षा होती 
है | नीचे को तालिका से यह साफ होगा--४+ 


विवरण . पुरुष स्त्री जनगणना 
का साल 

आयुर्मान ५३.२ वर्ष ५१.८ वर्ष १८८१ 
संख्या १,००० पुरुष ९७२ स्त्रियाँ १९०१ 
| बे ९५६ ,, १९५१ 
हर ९३० ,, १९७१ 

को ४ अर - 2 .. १९८१९ 


साक्षरता. दे०.५ १८.४० क्‍ १९८९ 


८८ भारत किधर ? 


पविवरण ... पुरुष स्त्री जनगणना 

* । का साथ 
बाहर काम _ 

करनेवाली स्त्रियाँ १,००० फ्र५ १९०१ 

| हा ४०८ १९६१ 

न २१० १९७१ 


व्यापक अन्याय- आयुर्मान, साक्षरता, काम करनेवाली स्त्रियों का 
प्रतिशत आदि के इन आँकड़ों पर हम गौर करें तो स्त्रियों पर होनेवाले 
अन्यायों का पता चल सकता है। दुनिया के बहुत से देशों में स्त्रियों का 
आयुर्मान पुरुषों से ज्यादा है | भारत में भी सन्‌ १८७१ में पुरुषों का 
आयुर्मान जहाँ २३.७ साल था, वहाँ स्त्रियों का २५.६ था। उसके बाद 
प्थिति उलटी हो गयी । स्त्री-पुरष समानता केरल में अधिक होने से 
केवल वहाँ स्त्रियाँ ज्यादा हैं। पंजाब में अन्य प्रदेशों की तुला में 
स्त्रियों को संझ्या सबसे कम है। १९६८ में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 
प्रत्येक एक छाख महिलाओं की आबादी में ५७३ प्रसव-कालीन मौत 
की घटनाएँ घटीं ।४३ भारत में ३५२ जिलों में से ८३ जिलों में महि- 
लाओं में साक्षरता ५ प्रतिशत से भी कम है। ११३ जिलों में ५ से 
१० प्रतिशत है। साक्षरों में से भी ८ प्रतिशत मेट्रिक और पौने दो प्रतति- 
शत स्नातक हैं। सौ लड़कों के पीछे केवल २१ स्त्रियाँ उच्च शिक्षा लेती 
हैं ओर सिर्फ ४ छाख महिल्लएँ स्तातक हैं। लोकसभा में महिला-सदस्य 
सन्‌ १९५२ में ४.४ प्रतिशत्त थीं। अब यह अनुपात ५० तक पहुँचने के 
बजाय १९७७ में ३.५ प्रतिशत हुआ है। यंत्रीकरण एवं फैक्टरी-कानुूंन के 
परिणामस्वरूप बाहर काम करनेवाली और नौकरी करनेवाली स्त्रियाँ 
उत्तनेत्तर पुरुषों द्वारा हटठायी जा रही हैं। सव्‌ १९५१ से १९७१ के 
बीच उद्योगों में काम करनेवाले पुरुषों की संख्या २५ प्रतिशत बढ़ी, 
महिलाओं की १२ प्रतिशत घटी। इस पर डॉ० वीणा मजूमदार बेंदना के 


- स्त्रों <र्‌ 


साथ लिखती हैं कि स्त्रियों को काम पर से हटाने का यही क्रम जारी 
रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब वेद्या-व्यवसाय का एकमेव धंधा 
महिलाओं के लिए खुला रहेगा ! 


विधवा का जीवन एक करुण कहानी है । वह अशुभ मानी जाती है। 
आज देश में सवा तीन करोड़ विधवाएँ हैं। स्त्रियों पर होनेवाले बला- 
स्कारों की संख्या इन दिनों बढ़ी है। बागपत-कांड बहुर्चाचत है । लेकिन 
कई काण्ड प्रकाश में ही नहीं आ पाते। सन्‌ १९७९ में ३८०५० मामले 
बलात्कार के हुए । सन्‌ १९८१ में १०६४ महिलाएं पारिवारिक अनबन 
या दहेज के कारण जिन्दा जलायी गयीं । लड़की ज्यादा पढ़ी तो दहेज 
अधिक देना पड़ेगा, इस डर से लड़कियों की उच्च शिक्षा कई बार रुक 
जाती है । आज भारतोय समाज में प्रचलित सारी गालियाँ औरत एवं 
उसके सम्बन्धों को लेकर हैं |! बचपन से ही हीन भावना के जो संस्कार 
पग-पग पर घर में एवं समाज में स्त्री को सहन करने पड़ते है, 
कारण वह खुद को हीन समझने लगती है और पुरुष की अनुगामिनी होने 
में ही धन्‍्यता महसूस करती है । 


सदियों से स्त्र। को देवो' या दासी' माना गया है, मानव एवं 
साथी शायद हो कभी म/ना गया हो। गरीब-वर्ग को एवं त्ृथाकथित 
नीची जाति की स्त्रियों को काम के लिए बाहर जाना अनिवाय॑ हो जाने 
सै वे अपेक्षाकृत कुछ आजाद हैं । लेकिन मध्यम और उच्च-वर्ग की अनेक 
स्त्रियाँ घर की चहारदीवारी लाँघ नहीं सकतीं, फिर वे चाहे हिन्दू हों 
या मुसलमान | उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बहुत सी कुलीन लड़कियाँ 
विवाह होने पर घर के अन्दर प्रवेश करती हैं और मृत्यु के बाद हा 
उनका शव घर के बाहर निकलता है! लड़को १३-१४ साल को होते 
ही माता-पिता उसकी शादी कर डालते हैं। बाल-विवाह के कारण 
उसकी शिक्षा एवं विकास रुक जाता है। ब्रह्मचय॑ पुरुष के लिए प्रतिष्ठित 
है, लेकिन स्त्री के लिए विवाह अनिवाय॑ है। कई जातियों में ५-७ साल 


९० भारत क्घिर ? 


की लड़कियों का विवाह हो जाता है। विवाह होने पर बाहर की दुनिया 
से उनका कोई वास्ता नहीं रहता । कई जातियों में शादी होने के बाद 
लड़की घंंघट के भीतर, मुसलमानों में बुरके के भीत्तर केद हो जाती है । 
मुस्लिम महिलाएँ नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकतीं । 
एक मुस्लिम पुरुष ४ स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ऐसी परिस्थित्ति 
में इत चारों पत्नियों का जीवन कैसा रहता होगा, इसकी कल्पनामात्र 
से रोंगटे खड़े हो जाते हैं! ३ बार 'तलाक' कहने पर मुस्लिमों में तलःक 
हो जाती है। इस कारण लाखों मुस्लिम महिलाएँ परित्यक्ता होती हैं 
और जिन्दगीभर दुख भोगती रहती हैं। देश की आधी प्रजा जहाँ इस 
हालत में हो, उप देश का लोकतन्त्र लूला हो और देश के विकास की 
गति धीमी हो तो क्या आइचये ! 


_ विशेषताएँ--वास्तव में देखा जाय तो पुरुष को तुलना में स्त्री में 
कई विशेषताएँ हैं। वह जननी है और उसका सारा जीवन स्नेहमय 
है। बिना माता की ममता के बच्चों का लालन-पालन असंभव है। 
वह दयालु है, ऋर नहीं। इतिहास में पुरुषों की तरह स्त्रियों ने कभी 
भी सामूहक हिसा और क्रूरता का रास्ता नहीं अपनाया है। नारी 
अपार कष्ट सहन करती है। वह त्याग, तपस्या, क्षमा एवं सयम की 
मूति है। अतः गुणों के और उपयोगिता के आधार पर वास्तव में स्त्री 
का दर्जा धुरुष से विशेष होना चाहिए। उसके पिछड़ेपन को हटाने के 
लिए और शीघ्र ही उसे पृरुष की बराबरी में लाने और उसे उचित 
स्थान दिलाने के लिए उसे विशेष संन्क्षण मिलता चाहिए। उदाहरण 
के लिए यदि पैसा कम हो तो लड़कों की पढ़ाई के बजाय लड़कियों 
की पढ़ाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसका कारण यह हैं कि 
पुरुष की पढाई का परिणाम उसी तक सीमित रहेगा; स्त्री पढ़ी तो बच्चों 
का गृहशिक्षण अच्छा होगा । बच्चों की मानसिक एवं बौद्धिक प्रगति की 
त्तीन-चौथाई बुनिय्नाद १से ५ वर्ष की उम्र में हंतत्ती है और इस अवधि 
में बच्चा पिता के बजाय माता के पास घर में ही अधिक रहता है। 


स्त्री ९१९ 


अत्त: माता शिक्षित और संस्कारवान्‌ हो तो बच्चों के सुसंस्कारी होने 
की संभावना बढ़तो है। क्‍ 

वास्तविक भूमिका--वास्तव में स्त्री-पुरुष समान हैं एवं दोनों की 
भूमिका परस्पर-प्रक है। इस समानता के आधार पर स््री-म॒ुक्ति' का 
आन्दोलन चलाना होगा और इसका नेतृत्व स्त्रियों को आगे आकर 
करना होगा । महिला की वेदनाएँ महिला ही ठीक समझ सकती है और. 
उन्हें वाणी एवं कृति दे सकती है। इस आन्दोलन को प्रबुद्ध पुरुष-वर्ग 
का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जननो का विशिष्ट काम छोड़कर 
बाकी सारे कामों में स्त्री और पुरुष को समान भागीदारी हो-यह इस. 
आन्दोलन का मुख्य बिन्दु होना चाहिए। 

नारी-मुक्ति-आन्शेलन--ना री-मुक्ति-आन्दोलन के ऐसे कई कार्यक्रमः 
हो सकते हैं- 

. १. समान काम के लिए समान वेतन । क्‍ 

२. स्वयं रोजगार करनेवाली स्त्रियों का संगठन कर उन पर होने- 
वाले अन्यायों को मिटाना | यह काय॑ अहमदाबाद में 'सेवा' ताम को 
संस्था स्थापित कर श्रोमती इला भट्ट कर रही हैं। लिज्जत पापड़ संस्था: 
को चलाकर भी इसे किया जा रहा है। 

३. दहेज के खिलाफ आंदोलन--कॉलेज की लड़कियाँ और लड़के: 
इसमें विशेष हिस्सा ले सकते हैं। वे संकल्प करें कि दहेज लेकर या देकर 
वे विवाह नहीं करेंगे और न ऐसी किसी शादी में शामिल होंगे, बल्कि. 
ऐसे विवाहों के खिलाफ धरना देंगे, पिकेटिंग करेंगे | 


». ४ शराब के विरुद्ध आन्दोलन--पत्ति शराब पीता है तो उसकी' 
मार महिलाओं को सहन करनी पड़त्ती है। इस कायंक्रम में शराब की: 
दूकानों पर पिकेटिग करना समाविष्ट है। 

५. अश्लील-विज्ञापन के विरुद्ध आन्दोलन-अब्लील विज्ञापन एक 


"२ भारत किद् र ? 


श्योस्टर हटाने के निवेदन के बाद अगर वे न हंठाये जायेँ तो उन पर 
कालिख पोती जाय या अधिकारियों को सूचना देकर साव॑ जनिक रूप से 
उनकी होली की जाय। वासना उभारनेवाली फिल्मों, विज्ञापनों, गीतों, 
चित्रों एवं केब्रा नाच के विरुद्ध आन्दोलन किया जाय । 


६. बलात्कार करनेवाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाय । 
बलात्कार मद के अत्याचार का एवं शोषण का क्ररतस रूप है। यह 
'केवल मानव-समाज में ही होता है, पशुओं में नहीं । इस मामले में पुरुष 
पशु से भी बदतर है। लादा हुआ मातृत्व स्त्री की अप्रतिष्ठा का कारण 
'नहीं बनना चाहिए। बलात्कार से स्त्री अपवित्र नहीं होतो है, यह सम- 
ज्मना और समाज को समझाता होगा | 

७, परिवार में लड़का-लड़की की परवरिश में माता-पिता बचपन से 
समानता बरतें। 

८. अनावश्यक कष्ट से मुक्ति के कार्यक्रम--रसोई में स्त्रियों की आँखें 
आज के चुल्हे से कमजोर हो जाती हैं। निर्धम चल्हे से स्त्री इन कष्टों 
से छुटकारा पा सकती है | आज देहातों में उन्हें खुले में रास्तों पर ज्ञौच 
के लिए बेठना पड़ता है ओर रास्ते से कोई पुरुष जाय तो लज्जा के 
कारण उन्हें उठना-बेठना पड़ता है। महिलाओं की यह केसी दुदंशा है ! 
'संडास की व्यवस्था करने से ये त्कलीफें मिट सकती हैं । 

९, आंतरजातोय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 


. १०. स्त्री सुरक्षित या पुरुष-रक्षित नहीं, स्व-रक्षित हो । इसके लिए 
'जूड़ो-कराटे आदि व्यायाम इसमें सहायक हो सकते हैं। 
स्‍त्री में बदलाव--ऐसे आन्दोलन के लिए स्त्री को भी स्वयं को बहुत 
“बदलता होगा । उसे हीन भावना छोड़कर समानता के भावों का अपने 
में पोषण करना होगा । अपने को अपने परिवार में केद न करते हुए 
अपना दायरा उससे व्यापक बनाना होगा | धमं, जाति, भाषा, पंथ एवं 
'पक्ष की संकुचितता को तोड़कर विश्वजननी की उदारता से मानव-मात्र 


स्त्री स्क्ृ 


को उसे अपनी गोद में लेना होगा । अपने हृदय के प्रेमबिन्दु का विशाल 
सिन्धु बनाना होगा। वह है समाज को त्तारण करनेवाली तारिणी ! 
समाज को सही दिशा दिखानेवाली वह प्रेमशक्ति है। इस अपने स्वरूप 
को समझकर वह ह्ांगार तथा प्रसाधनों द्वारा पुरुष के विलास की या 
उपभोग की वस्तु खुद को न बताये। तड़क-भड़क के बजाय सादगो में 
सौन्दयं है, यह स्त्री-पुरुष दोनों को मानना चाहिए। पति भ्रष्टाचार या 
अन्य गलत काम करता हो तो उसका कान पकड़कर उसे रोकने की शक्ति 
स्‍त्री में आनी चाहिए। क्ृत्रिम लज्जा त्यागकर पुरुषों की गुलामी में से 
आधे समाज की मुक्ति कराने के लिए उसे आगे आना होगा और. 
संकुचितता, जात्तीयता ओर अन्धश्चद्धा छोड़नी पड़ेगी । 


सावधानियाँ--नारी-मुक्ति-आन्दोलन में स्त्रियाँ पश्चिम की अंधी: 
नकल न करें। पश्चिम के कई हिस्सों के अनेक लोगों में स्वत्तन्त्रता की 
भावना स्वेराचार और स्वेर यौन-सम्बन्धों में परिवर्तित हुई है, वेसा 
भारत में न हो,--इसका ख्याल स्त्री-पुरुष दोनों को रखना होगा। बीड़ी 
या शराब पीने में नारी पुरुष की बराबरी न करे, बल्कि खुद संयमी एवं 
निव्यंसनी रहकर वह पुरुष को अपने नैतिक प्रभाव से ठीक करे | 


पुरुष को वृत्ति में परिध्तेन--इस स्त्री-मुक्ति-आतन्दोलन में पुरुष-वर्गों 
को स्त्री का साथ देना होना। भरे कुछ जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े, 
पर सदियों से हीन भावना से ग्रसित स्त्री को घर की चहारदीवारी से 
बाहर लाना होगा और विकास के सारे मौके उसके सामने खोल देने 
होंगे। इसके कारण स्त्रियों के सिर पर काम का बोझ बढ़ जायगा + 
इसलिए भी मर्दों को घर-काम में ओर बच्चों के पालन में हिस्सा लेना 
चाहिए। खुद के व्यवहार में पुरुष जितना परिवर्तन करेंगे, उतनी जल्दी 
नारी समानता की सीढ़ी पर चढ़ सकेगी । 


गांधीजी को सपत्ता-गांधीजी ने कहा था, “आज का समाज हिसा,. 
सत्ता एवं पेसे की बुनियाद पर खड़ा है। इसलिए इसका नेतृत्व पुरुषों. 
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की ओर है। लेकिन मेरी नंजर के सामने भारत का जो स्वप्न है, उसमें 
ओम, सेवा एवं त्याग के मूल्यों पर आधारित समाज होगा और इसका 
नेतृत्व महिलाएँ करेंगी । युद्ध में फेंसी हुई दुनिया शान्ति के अमृत की 
प्यासी है। उसे शान्ति की कला सिखाने का काम स्त्री ही कर सकती है। 
वह सत्याग्रह की नेत्नो बन सकती है। उसके लिए चाहिए मजबूत दिल 
जो कष्ट-सहन करने से एवं श्रद्धा से मिलता है। भहिसा के क्षेत्र में पुरुष 
से स्त्री ज्यादा आसानी से खोज भी कर सकती है और ज्यादा साहसपुर्ण 
कदम भी उठा सकती है। मेरा विश्वास है, जेसे पशु-सुलभ साहस में 
पुरुष स्त्री से आगे है, वेसे आत्मत्याग के साहस में स्त्री पुरुष से कहीं 
बढ़कर है। अगर अहिंसा मानव-जीवन का धर्म हैं तो भविष्य स्त्रीं 
के हाथ में है।** काश, हमारे देश की महिलाएं अपनी शक्ति को 


पहचानतीं ! € 


१२. सांस्कतिक एवं सामाजिक विचार 


भारतीय संस्कृति का स्वरूए--भारतीय संस्कृति सवंसमावेशक 
है। वह केवल मानवों का विचार नहीं करती, पशु, पक्षी, वनस्पति 
पर्यावरण आदि सबका विचार करती है। वह सहिष्ण है । 'जिसकी लाठो 
उसकी भैंस' वालों उक्ति में उसका विश्वास नहीं है। जियो और जीने 
दो” यह उसका घोष-वाक्य है। संयम उसका हाद॑ है। यह जन्म मौज- 
शौक के लिए नहीं, अपने को पहचानने के लिए, सत्य-शोध॑न के लिए 
और परम तत्व की खोज के लिए है,--यह सदा से उसका लक्ष्य रहा है । 
विज्ञान भी सत्य-शोधन करता है। अंतएव अध्यात्म एवं विज्ञान का 
बढ़िया समन्वय हो सकता है। भारत की संस्क्ृत्ति अत्यन्त पुरातन संस्क्ृति 


हैं| कवि इंकंबाल ने गाया है 
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यूनात मिस्र रोसां सब समिट गये जहाँ से, 
अब तक मगर हे बाकी, नामो निशाँ हमारा। 
कुछ बात है कि हस्तो मिटती नहीं मिठाये ! 


वह बात है, इसकी सहिष्णुता। भारतीयों ने संसार के किसी भी 
अंग पर कभी आक्रमण नहीं किया | उध्षका आक्रमण बिलक्रुल दूसरे ढंग 
का रहा । भारत से बुद्ध भिक्षु सारे एशिया में गये, धमंचक्र-प्रवतेन के 
लिए | चार्वाक सरीखे नास्तिक, बुद्ध, जेन जेसे निरोश्व रवादी धमं, इन 
सबका समन्वय करके ही भारतोय संस्कृति बनो है। 

विकृतियाँ--प्रत्येक संस्कृति में कालान्‍्तर में कुछ विक्ृति आती है। 
भारतीय संस्कृति में भी विकृतियाँ आयीं। उनकी सजा भारत को 
भुगतनी पड़ी । भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, और वे हजारों जातियों में 
विभक्त हैं । विभिन्न वृत्तियों एवं धंधों के लिए किसी अतीत में वर्ण एवं 
जातियाँ श्रम-विभाग के कारण बत्ती थीं। आज जातियों का धंधों से या 
मानसिक वृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। जमाना बदल गया है। 
आज किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी धंधा कर सकता है और करता 
है। हजार-डेढ़ हजार साल पहले इन जातियों में उच्च-नीचता का भाव 
पेदा हुआ। इस कारण मुँह से सर्व खल्विदं ब्रह्म” कहनेवाले भारतीय 
अपने भाइयों का स्पश होने पर 'हम अ्रष्ट हो गये--ऐसा मानने लगे। 
सिद्धांत में बड़ी ऊँची बात और व्यवहार में संकुचितता और नीचता 
की पराकाष्ठा, ये दोनों परस्पर-विरुद्ध बातें एक ही व्यक्ति के जीवन में 
एवं भारतीय समाज में दीखने लगीं। मानव-जीवन के दो हिस्से हो गये 
जितका एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं रहा। 


विक्ृतियों को मिटानेवाले महापुरुष--जीवन समग्र एवं एकरस है। 
अतः ठोकरें खाने पर भारत ने सीखना प्रारंभ किया । भारतीय समाज 
के ऐसे भयंकर रोगों का. आधुत्तिक काछ में प्रथम उपचार राजा 
राममोहन रॉय ने १५वीं स॒दी के प्रारंभ में किया। विवेकानंद, गोखले 
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रानडे, फुले, आगरकर, दयानंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नारायण गुरु, 
गांधी, आम्बेडकर आदि ने उसे आगे बढ़ाया। इससे अस्पृश्यता का एवं 
जाति-भेद का गढ़ हिल गया । आजाद भारत में अस्पृश्यता कानूनन 
जुम॑ है | हिन्दू-समाज के दिमाग में से अस्पृश्यता यद्यपि निकलछ-सी गयी 
है, फिर भी व्यवहार में वह अभी भी कित्तनी ही बार अपने घिनोने 
स्वरूप में प्रकट होती है । इन दिनों हरिजनों पर जगह-जगह सवर्णों के 
हमले हो रहे हैं। कई बार इनका कारण आर्थिक शोषण होता है, सामाजिक 
भेदभाव नहीं । इन आर्थिक स्फोटों को राजनीतिक दल या अन्य स्वार्थी 
तत्त्व प्तामाजिक रूप देते हैं। कई बार अस्पृव्यता के बारे में पुराने विचार 
भी इन स्फोटों का कारण होते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता । अभी-अभी 
बिहार में बागमती नदी में रेल-दुघंटना के कारण कई प्रवासी गिरे और 
मर गये । स्थानीय लोगों ने उनके शव नदी से निकालने से यह कहकर 
इन्कार कर दिया कि पत्ता नहीं कि ये किस जात के हैं। इन्हें हाथ केसे 
लगाया जाय ? ये घटनाएँ किसी भी संस्कृति के लिए कलंकरूप हैं। 
पिछले दिलों त्तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरस्‌ में सैकड़ों हरिजन मुसलमान 
बने । इस धर्मातर के पीछे हरिजनों का सवर्णों द्वारा किया जानेवाला 
छल या अरब राष्ट्रों का पेसा, जो भी रहा हो, लेकिन इसके बाद सवर्णों 
को अब चेतना चाहिए। सवर्णों को चाहिए कि वे अस्पृश्यता को पुराने 
जमाने की गलती मानते हुए, आचार में से जड़मूल से उखाड़ फेंकें; 
अध्यथा ऐसी खंडित मनस्कता पोसनेंवाली विक्ृृतिभरी संस्कृति टिक 
नहीं सकेगी । 

जातिभेद-- समाज” शब्द का अथे साथ-साथ चलनेवाला समुदाय 
होता है। भारत में अभी ऐसा समाज बनना है । जो बात्त अस्पृष्यता को 
लागू है, वही जातिभेद को भी लागू। इसके लिए जगह-जगह सब जातियों 
के एवं विभिन्‍न धर्मियों के सावंजनिक रूप से सहभोज होने चाहिए। 
महाराष्ट्र में एक गाँव एक पनघट' नाम का आन्दोलन चल रहा है। जगह- 
जगह, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे अभियान शुरू होने चाहिए। सब 
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मन्दिर, कुएँ एवं अन्य सावंजनिक स्थान सबके लिए खुले होने चाहिए। 
जातिभेद तोड़ने के लिए आन्तरजातीय विबाहों को प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे विवाह होते थे। बीच के काल में 
वे निषिद्ध माने गये | फिर अब बड़े पेमाने पर ऐसे विवाह होने चाहिए। 
करीब दो हजार वर्ष पूर्व शैवों में और वेष्णवों में चलनेवाले झगड़े 
आज समाप्तप्राय हैं। विवाह-सम्बन्ध त्तय करने में कौन वेष्णव है ओर 
कौन शैव, इसे कोई नहीं पूछता । बल्कि पंजाब, राजस्थान या गुजरात 
में कई बार पति-पत्नी में से एक हिन्दू रहता है तो दूसरा सिक्‍्ख या 
जेन होता है। आचाय॑ क्ृपालानी ने एक बार कहा था कि सिंध में दो 
साल पूव॑ हिन्दू-मुसलमात्तों के बीच ऐसा होता था। उत्तके अपने दादाओं 
में से कई हिन्दू थे और कुछ मुसलमान। अत्त: जातिभेद व धमंभेद की 
दीवार ढहनो चाहिए। वेसे ही आदिवासियों की विशेषता को और 
विविधता को कायम रखते हुए उनके साथ शेष समाज की एकरसता 
होनी चाहिए । द हे 
सर्व-धर्ु-समभाव--हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध, दुनिया के 
इत चार प्रमुख धर्मों के लोग भारत में लाखों-करोड़ों की संख्या में हैं। 
सब धर्मों के मूल नीति-तत्त्त समान हैं। देश-काल के भेद से कुछ 
विविधत्ताएँ भी हैं। कुछ विचित्रताएँ और अवेज्ञानिक बातें भी हर 
धर्म में हैं, क्योंकि विज्ञान उस जमाने में आज जैसा उन्नत नहीं 
था | लेकिन ये बातें धर्मं का हाद॑ नहीं हैं। समान नीति-तत्त्व और 
आध्यात्मिकता धर्म का हादं है । हर धर्मं की अपनी कुछ विशेषता है, 
जैसे हिन्दुओं के चिन्तन की व्यापकता एवं उदारता, मुसलमानों का 
बिरादराना-भाईचा रा, बुद्ध-धर्मावलम्बियों की वैज्ञानिकता एवं मध्यम- 
मारग, जेनियों का स्थाह्ाद या अनेकांत, ईसाइयों का प्रेम एवं सेवा- 
भाव है। ये सब मानव-जाति की जतन करने योग्य और अनुकरणीय 
निधियाँ हैं। हमारा सोभाग्य है कि भारत में ये सब धर्मावलम्बी रहते 
हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही जाति के पेड़ जंगल में हों तो 
ह 
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जंगल अच्छी तरह से नहीं बढ़ता । विविध जातियों के पेड़ होने से वह 
ज्यादा फछता-फूलता है। यही बात विभिन्‍न धर्मों को लागू है। इस 
मामले में भारत भाग्यवान है । 


कालान्तर में सब धर्मों में कुछ न कुछ खराबियाँ भी घुस आयी हैं । 
कितना भी साफ-सुथरा घर रहे, दिनभर में वहाँ कुछ कुड़ा-कचरा होगा 
ही, जिसे सुबह-शाम निकाल देना पड़ेगा। इस राष्ट्र में धमं के कारण से 
कोई बहुसंख्यकर और कोई अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। सब 
भारतीय हैं-धर्म चाहे जिसका जो हो-हर धर्मावलंबी अपने को श्रेष्ठ 
मानता है और दूसरे को कनिष्ठ मानता है। कोई धर्म श्रेष्ठ और 
कनिष्ठ नहीं है। सब समान हैं। सवं-धर्म-समभाव की यह बात सबके गले 
उतर जाय तो सद॒भावना बढ़कर राष्ट्र व संस्कृति बलवान होगी। अत्त 
सब प्रमख धर्मों की मुख्य जानकारी सबको होनो चाहिए। दोवाली 
होली, ईद, बड़ा दिन, बुद्ध-पृर्णिमा, पर्युषण-पर्व ऐसे महोत्सवों में सबको 
भाग लेना चाहिए। इससे सद॒भाव के साथ-साथ अनुराग में भी 
वृद्धि होगी। 
.. हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-बोद्ध या हरिजन दंगे कभी-कभी दुर्भाग्य से 
होते हैं। हमने ऐसा मात लिया था कि गांधीजी की शहादत ने हिन्दू 
मुस्लिम प्रइन समाप्त हो गया है, पर यह हमारा भ्रम ही सिद्ध हुआ | 
सदियों के अज्ञान और राग-द्वेष को मिटाने के लिए ५०-१०० साल तक 
अनव रत काय करना होगा। दंगों में गरोब, बेकसूर मारे जाते हैं और 
संम्पत्ति की हानि होती है। दंगा समाप्त होने के बाद रह जाती है- 
हष एवं घृणा की स्मृतियाँ, जो अतमंन को हर समय कुरेदत्तों रहती हैं । 
अतः दंगा होने न पाये-ऐसा वात्तावरण बनाना आवध्यक है। इसके 
लिए तंनाव के तात्कालिक कारणों की जाँच कर उन्हें फोरन दूर करना 
होग [ और कभी-कभार दंगा हुआ तो शांति-कार्य एवं पुनर्वास का काम 
करके दूटे हुए. दिलों को जोड़ना होगा। यह महान्‌ काय॑ करने का दायित्व 
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सब प्रबुद्ध जनों का है। इसोके साथ-साथ सभी राजनीत्तिक दलों को 
शेसा निम्चय करना चाहिए कि हम कौमी तनाव फेलाकर कोई राज- 
नीतिक लाभ नहीं उठायेंगे। चुनाव में ऐसी भावनाएँ न उभारी जाय॑। 
इस प्रकार को आचार संहिता बनाकर उस पर कड़ाई से अमल होता 
चाहिए। बिना ऐसा किये भारतीय संस्कृति फल-फूल नहीं सकेगी | 


आरक्षण का प्रदन--तथाकथित अल्पसंख्यकों को एवं पिछड़ी हुई 
जातियों की कुछ शिकायतें एवं कुछ पृव॑ग्रह हैं। इनमें से कुछ जायज 
एवं कुछ भज्ञान के कारण हैँ। इनकी जाँच करने के उपरान्त सही 
कारणों का फौरन उपाय किया जाना चाहिए। जेसे, मुसलूमान, 
हरिजन, पिछड़ी जातियों एवं आदिवासियों को रूगता है कि भारतीय 
समाजका रण में जनसंख्या की तुलता में उत्तको पर्याप्त स्थान नहीं है। 
लोकसभा, विधवान-सभओं में, न्यायपालिका में, पुलिपत में, अन्य सरकारी 
सेवाओं में, इंजीनिय रिग-मेडिकल कॉलेजों में, गत ३५ वर्षों में, उन्हें 
पर्याप्त परिमाण में मोका नहों दिया गया। इसमें कुछ तो सचाई है, 
सदियों के पिछड़ेषन का परिणाम है ओर कुछ अतिशयोक्ति है। जायज 
कारण दूर किये जाने चाहिए और उन्हें कुछ परिमाण में आरक्षण 
मिलने चाहिए। द क्‍ 


आरक्षण के कारण कुछ विक्ृतियाँ पैदा हुई हैं। जेसें, हरिजनों में 
थोड़े से:शिक्षित्तों का एक नया वर्ग पेदा हुआ है और एक ही परिवार 
को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहूलियतें मिलती जा रही हैं। अत: जिन्हें सहलियत 
मिली, उन्तकी दूसरी पीढ़ी को सहलियत नहीं मिलेगी, ऐसो नीति बनती 
चाहिए। इसके साथ-साथ इन सहलियतों की जरूरत न होने पर इन्हें 
छोड़ने की तैयारी पिछड़े हुए बर्गों को भी करनी चाहिए। गुजरात के 
उच्च सेवा के सरकारी अधिकारी श्री सोलंकी मे गत वर्ष ऐसी तैयाखे 
बताकर हरिजन के नाते! मिलनेवाली तरक्की का त्याग करके स्तुत्य 
उदाहरण पेश किया है। वेसे;ही, तथाकथित उच्च जातियों में होशियार 


१०० भारत किघर ? 


गरीब विद्यारथियों पर अन्यायन हो और उन्हें विद्यालयों में उचित्त 
प्रवेश एवं नौकरी में स्थान मिले-यह भी देखना चाहिए । 


असुरक्षा--इन दिनों समाज-जीवन में असुरक्षा एवं हिसा बढ़ रही 
है। महिलाएँ अन्घेरा हो जाने पर बाहर नहीं निकल सकतीं। दिन- 
दहाड़े डाके पड़ रहे हैं। ट्रेनें एवं बसें रोककर लूटी जा रही हैं। कई. 
पुलिस रक्षक के स्थान पर भक्षक बन रहे हैं! ऐसी घटनाएँ घटती 
रहती हैं। अतः सरकारी तन्‍त्र तो दक्ष एवं स्वच्छ हों ही, साथ-साथ गाँवों 
में एवं नगरों के मुहल्लों में नागरिकों के, खासकर युवकों के घुरक्षा-दल 
स्थापत होने चाहिए। किसी भी स्थान पर असामाजिक तत्त्व यानी गुंडे 
संख्या में कम रहते हैं। सज्जत, तटस्थ या उदासोन रहते हैं और उनकी 
संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बहुतेरे सज्जन असंगठित एवं 
निष्क्रिय रहते हैं। थोड़े से गूंडे सक्रिय एवं संगठित रहते हैं। मुझे उससे 
क्या करना हैं?” इस प्रकार की उपेक्षा, उदासीनता या त्तटस्थता को 
छोड+र सज्जनों को सक्रिय एवं संगठित होना चाहिए। अन्याय को 
लंलकारकर उन्हें सामान्य जनों का नेतृत्व करना चाहिए। इसके साथ- 
साथ उन्हें असामाजिक तत्त्वों को भी समझाना चाहिए। ऐसे लोग बेकार 
हों तो उन्हें धन्‍्धा दिलाना चाहिए। सद्भावना पेदा करना सरकार के 
बस को बात नहीं है | सद्भावना पैदा करना प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य है। 


 दहेज--सामाजिक समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या दहेज की 
है। सन्‌ १९६४ में केरल को बिजली नाम की लड़की ने इस प्रदन 
को लेकर अपने प्राण समपंण कर दिये ! इस प्रदन ने आज भयंकर रूप 
धारण कर लिया है। इसकी रोकथाम करने के लिए युवकों को एवं 
युवतियों को आगे आना चाहिए। दहेज और शादी में फिजूलखर्ची के 
कारण गरीब आदमी को साहकार से सूद पर ऋण लेना पड़ता है और 
बह न दे पाने के कारण उसे दाने-दाने के लिए मोहताज होना पड़ता 
है। आज शादी का अथं हो गया है--बरबादी ! 
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साहुआर के पंजे में 

अन्य कुरीतियाँ --सारा समाज कई कुरीतियों से अकारण पीड़ित 
है। बालविवाह, वृद्धविवाह, अनुपयुक्त विवाह, महिलाओं का असमान 
दर्जा, अन्धविश्वास आदि की रूढ़ियाँ फेडी हैं। इनमें सुधार आवश्यक है। 
सदियों का कुड़ा-करकट हटाना चाहिए। इन रुढ़ियों पर प्रहार करने- 
वाले सुधारकों की एवं महापुरुषों की हिन्दुओं में एक लम्बी मालिका है। 
ईसाई-धर्म में प्रोटेस्टंट एवं क्वेकर पंथ ने सुधार की हवा बहायी है। 
इस्लाम में अतीत में सूफो सनन्‍तों ने और वर्तमान में हमीद दलूवाई जैसे 
लोगों ने ऐसी हलचल शुरू की | ऐसे सुधारक हर धर्म में बड़ी संख्या में 
पैदा होने. चाहिए और सारा समाज आलोडित. होना चाहिए। .कुछ 
जमातों में बहुपत्नीत्व धरमंसंगत माना-ज़ाता है । विवाह में बुरका, घृंघट, 
फिजूल-खर्ची आदि. इतिहास की बात हो जानी चाहिए। ये सब कुरीत्तियाँ 


। 
हर 
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कालबाह्य हैं| मुस्लिमों को तलाक के बारे में पुनविचार करना चाहिए | 
समाज-सुधा रक का काम दीघंकालीन परिश्रम माँगता है। इसमें तड़क- 





दादी नहीं, बरबादी ! 

भड़क नहीं रहती। लेकिन यह सारा किये बिना सुखी एवं स्वस्थ समाज 
का निर्माण सम्भव नहीं है । 

सात्तविक मनोरंजन--स्वस्थ, सात्विक मनोरंजन का समाज-जीवन 
में अपना विशिष्ट स्थान है। कामुकता, अइ्लीलता इत्यादि से उसका 
कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये बांतें विक्ृत मनोवृत्ति का लक्षण हैं | 
अंतएव ऐसे फिल्म, पोस्टर, विज्ञापन आदि के विरुद्ध जिहाद बोलना 
चाहिए। ऐसे सिनेमा तो व्यभिचार एवं चोरो-डकैती प्रशिक्षण के 
विद्योलिय ही बन बेठे हैं। इस बारे में लोक-शिक्षण निरन्तर चलना 
चाहिए ओर कानून का भी संख्ती से पालन होना चाहिए । 
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व्यसन--स्वस्थ समाज निव्यंसनी होता है। आजकल भारत में 
शराब बढ़ रही है। एक तप तक नागरिकों के आन्दोलन के फलस्वरूप 
राजस्थान में गत वर्ष शराबबन्दी हुई थी। हाल में वह रद्द कर दी 
गयी। शराब को हिन्दू-मुसलमान एवं बौद्ध धर्मों ने महापातक माना 
है। लेकिन हमारे देश में इस्त मामले में पश्चिम कौ अन्धी नकल की जा 
रही है। अभिजात-वर्ग में शराब प्रतिष्ठा का प्रती “#-सी बन रही है। 
बहुत-से शिक्षित शराबबन्दी में नहीं, मितपान में श्वास करते हैं । 
आज की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की यही धारणा है। मद्य- 
पान में बड़ी बुरी बात यह होती है कि एक बार पीना शुरू होने पर 
वह मितपान पर ठहरता नहीं। वह शराबी का सत्यानाश करके ही 
समाप्त होता है! १०० में ९५ उदाहरण इस प्रकार के उपलब्ध हैं, फिर 
भी मितपान के ये समथंक इससे क्यों नहीं सबक सीखते ? अतः सरकार 
को भारतभर में कानून से शराबबन्दी करनो चाहिए। मतदाताओं का 
यह कतंव्य है कि वे इसके लिए जोरदार आवाज उठायें, लोक-शिक्षणं 
करें और शराब की दूकानों पर पिकेटिग--धरता-करें । दराबबन्दी से 
सरकार की आय कम होगी, यह आक्षेप निर्मल है, क्योंकि शराब पर 
खर्च होनेवाला पैसा तब अन्य चीजों में खरे होने से बिक्री-कर आदि 
बंढ जायेंगे। २-३ सालों में ही शराबबन्दी से होनेवाला घाटा पृ रा 
हो जायंगा । शराबबन्दी से गुंडागर्दी, मोटर और रेलवे की दुघंटनाएँ 
आदि कम हो जायेगी और शराबियों का स्वास्थ्य अच्छा हो जायगा, 
जिससे अन्य मदों पर सरकार का खच॑ कम होगा । गुजरात, तमिलनाडु 
आदि शराबबन्दीवाले राज्यों में ऐसे अनुभव आये हैंँ। इसके साथ-साथ 
उत्पादन भी बढ़ेगा, जो शुद्ध लाभ होगा । द 


अंग्रेजों के आगमन के पूव॑ शराब का भारत में कुछ प्रचलन था। 
लेकिन अंग्रेजों ने शराब को सरकार का एकाधिकार बनाकर इस पर कर 
लैला शुरू किया | तब शराब की खपत बढ़ने में सरकार का निहित 
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स्वार्थ हो गया। स्व॒राज्य होने पर हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अंग्रेजों की 
इस नीति को जारी रखा | अब तो एक कदम आगे बढ़कर लॉटरी भी 
सब राज्यों में शुरू हो गयी है। लॉटरी जुए का ही राष्ट्रीयकरण है। अब 
केवल वे यागिरी को सरकार की आय का साधन बताना बाकी है! 
समझ में नहीं आता कि हम इस फिपलन पर हूँसें कि रोयें ! गांधीजी ने 

था कि मेरे हाथ में एक घंटे के लिए सत्ता आ जाय तो में पहला काम 
शराब को बंद करने का ही करूगा। लेकिन अब उलटी गंगा बह रहो 
है। सन्‌ १९४७ में आबकारी कर से ५० करोड़ रुपये आमदनी थी, जो 
अत्र १००० करोड़ से ऊपर हो गयो है। भारत के पड़ोसी चीन ने अपने 
देश में अफीम खाना बंद करवाया है और पाकिस्तान ने शराब । पर 
हमने अपने यहाँ शराब की खपत को अन्धाधुन्ध बढ़ाया है | धन्य हैं हम ! 


मातृभाषा ओर राष्ट्रभाषा-मातृभाषा का प्रेस स्वाभाविक है। 
राष्ट्र के रूप में हमें जिन्दा रहना हो, तो समाज-जीवन में राष्टभाषा 
हिन्दों को उसका उचित स्थान देना ही होगा। इन दोतनों के स्थान पर 
पिछले ३५ सालों में अंग्रेजी की शिक्षा बढ़ी है। इससे हमारी सरकार 
शिक्षा-संस्थाएँ एवं अभिजात-वर्ग समाज से बिछड़ गये हैं। मेकॉले ने 
भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करते समय भविष्यवाणी की थी कि उसके 
इस कदम से स्वतंत्रता, लोकतंत्र आदि राजनीतिक विचारों का प्रसार 
होकर भारत एक दिन स्वतंत्र हो जायगा; लेकिन साथ-साथ वह अंग्रेजी 
संस्कृति का उपासक भी हो जायगा । आज यही हो रहा है। अंग्रेजी में 
बोलना आज फेशन बन गया हैं। आज माँ-पिताजी कहने के बजाय 
मम्मी-पप्पा, ये शब्द प्रतिष्ठा के सूचक बन रहे हैं। हिन्दी फिल्में देखने 
पर एवं हिन्दों बोलने पर नैनोताल में क्या हुआ, यह हमने पहले देखा 
है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के: लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो 
सकती:हे ! राष्ट्रभाषा के त्तौर पर दो-तीन हजार शब्दों की बुनियादी 
हिन्दी बत्ताकर इसका प्रसार हम करें, जिससे कि आंतरप्रान्तीय आवा- 
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गमन ओर वेचारिक लेन-देन सुलभ हो। हमारा सारा कारोबार मातृ- 
भाषा में एवं राष्ट्रभाषा में चलाने की हमें प्रतिज्ञा करती चाहिए। सन्ल 
भाषाओं को अपनी-अपनी विशिष्ट छिपि के साथ साथ उसकी नागरी 
लिपि में भी लिखावट चालू कर दी जाय तो आन्तरप्रान्तीय वेचारिक 
लेन-देन सुलभ होकर राष्ट्रीय एकात्मता बढ़ेगी । द 

अध्टाछार--भ्रशाचार ने जीवन के हर अंग में प्रवेश कर हमारा 
जीवन खोखला बना डाला है। अब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। 
इससे लड़ने के लिए नागरिकों को आगे आना चाहिए। यदि ठीक से 
प्रचार किया जाय और इसके विरुद्ध सामूहिक अभियान चलाया जाय 
तो कुछ सरकारो कमंचारी एवं व्यापारी भ्रष्टाचार छोड़ देंगे। जो सज्जन 
हैं, उनका साहस बढ़ेगा। कोई व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में शामिल न हो 
तो ऐसे व्यवित का अन्य सरकारी अधिकारी स्थानांतरण करवा डालते 
हैं या दिन-रात उसका मखौल उड़ाकर उसकी जिन्दगी हराम कर 
डालते हैं। फिर वह भी फिसल जाता है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री चुनात्र 
में है। अतः चुतनाव-पुधार आवश्यक कदम है। गुजरात में एवं बिहार 
में नौजवांनों ने सन्‌ १९७४ में इपके खिलाफ आंदोधन शुरू किया था। 
वह काम पूरा नहीं हुआ। उसे पूरा करता समय की माँग है । 

गलत मृल्य-- सामाजिक प्रतिष्ठा और तित्य' नवीनता के आकषंण 
के चलते कभी-कभी समाज में गरूत मूल्य स्थापित हो जाते हैं। जैसे, 
रक्षा के लए शरीर पर कपड़ा चाहिए। गरमी के दिलों में गरमी से 
बचानेवाला, पसीना सोखनेवाला, ढीला और सूती कपड़ा और जाड़े 
के दिनों में ठंड से बचानेवाला, कुछ कम ढोछा और ऊनी कपड़ा चाहिए। 
आजकल का निकला नायलॉन टेरीकॉट धूप में तपता है, जाड़े में ठंडा 
पड़ता है और पसीना सोखने की शक्ति नहीं रखता है। यह कपड़ा जल्दी 
आँच पकड़ता है। अगर शरीर पर ऐसा कपड़ा हो ओर वह आँच पकड़ 
ले तो वह शरीर से चिपक जाता है। चमं-रोग को भी वह बढ़ावा देता 
है। इतने अवगुणों के बावजूद यह कपड़ा महँगा ओर प्रतिष्ठा-प्राप्त है । 
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यही हाल मकानों का है। मिट्टी के मकान गरमोी में ठंडे और जाड़े में 
गरम रहते हैं। आजकल सुविधा के नाम से सारे मकान सीमेंट से बनने 
लगे हैं। सीमेंट के घर गरमी में अधिक तपते हैं और जाड़े में अधिक 
ठंडे होते हैं । 

गरीबों के साथ तादात्म्य नहीं--श्री गुन्तार मिरड़ल ने दुनिया को 
गरीबी की चुनौती” नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि 
नवशिक्षित तरुण अपने अभिजात-वर्ग के ढाँचे से इस प्रकार मानसिक 
रूप से बँध जाते हैं कि ये अपने राष्ट्र के गरीबों के साथ गहरी आत्मीयता 
अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस विक्ृति को दूर हटाने के लिए चीन में 
हर स्तातक को तीन साल में से एक साल देहातों में जाकर क.म करना 
पड़ता था। इससे धरती से उनका संबंध बना रहता था | 


गाय : संस्कृति को प्रतीक--हम मानव पशुओं के सहयोग के बिचा 
जिन्दा नहीं रह सकते हैं। पशुओं के सहयोग से आनन्द भी मिलता है। 
अतः भारत के पूव॑जों ने सब दृष्टियों से उपयोगी पश्षु गाय को चुना और 
उसे समाज-जीवन में स्थान दिया। पशु-सूष्टि से मधुर सम्बन्धों का गाय 
प्रारम्भ है। अत: वह अवध्य बनी । उसको हत्या अविलंब बंद होनी 
चाहिए। यह केवल आशिक प्रश्न नहीं है, सांस्कृतिक प्रइन भी है। किये 
हुए उपका रो का स्मरण कर उसकी ह॒त्या न करना कृतज्ञता का लक्षण 
है। कृतज्ञता को भूल जाने से संस्कृति की हानि होगी। 


राष्ट्रीय एकात्मता- आज राष्ट्र खण्ड-खण्ड होने के लक्षण प्रकट हो 
रहे हैं) द्रविडिस्ताब की बात पुरानी हुई तो खालिस्तान आ गया। कुछ 
जमातों का भारत के बाहर आशा से देखना, नागालेण्ड, मिझोरम, 
झारखण्ड के प्रंइन, राज्यों के सीमा-तिवाद आदि कई प्रइन पिछले ३५ 
सालों में पैदा हुए हैं। ये इसलिए पेदा हुए कि हमारी राष्ट्रोयता हृढ़ बनने 
के पहले ही हमें स्वराज्य मिल गया । स्वराज्य मिलते ही हमारे सारे 
पुरांने दोष उभ्रकर ऊपर आने लगे हैं। सर जॉन सीली नामक अंग्रेज 
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इतिहासकार ने लिखा है कि हमने भारत को कभी नहीं जीता। हमारे 
आगमन के समय भारत था ही नहीं । यहाँ पंजाबी, बंगाली, मद्रासी,. 
मराठा, सिक्‍्त्न, हिन्दू, मुसलमान, राजपूत, ये सब थे, लेकिन भारतीय” 
कोई नहीं था | हमने व्यापार कर यहीं प्राप्त किये हुए पैसों से यहाँ के हो 
लोगों को वेतन देकर फौज में भरती किया ओर प्रशिक्षित किया। यहाँ 
के राजाओं ने दूसरे भारतीय राजाओं से लड़ाई होने पर हमारी मदद 
माँगी ओर हमने दी। परिणामस्वरूप जीतनेवाले पक्ष ने हमें कभी एक 
प्रदेश, कभी दूसरा, बख्शीश के रूप में दिया। इस प्रकार से भारत में 
अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया ।” क्या सीली का यह कथन सत्य नहीं है ? 


गांधी ने इस सत्य को पहचाना ओर उसके खिलाफ भारत में 
राष्ट्रीयता को भावना और सांस्कृतिक भावना जगानी शुरू की राष्ट्रीयता 
के उसी बचे हुए काय॑ को हमें आगे बढ़ाना है। विश्वकवि रवोन्द्रनाथ 
ठाकुर ने अपने अमर काव्प में 'एइ भारतेर महामानवेर सागरतीरे” 
में इतिहास का उदाहरण देकर गाया है कि यहाँ आय॑, अनाये, शक, हुण,. 
पठान, मुगल सब आये और एक देह में-भारत माता के शरीर में-लोन 
हो गये । अब यूरोप से पुत॑गीज, फ्रेंच एवं अंग्रेज आये हैं। आखिरी पंक्ति: 
में वे कहते हैं-- 
एसो ( आवो ) है आये, एसो अनाय॑ 
हिन्दु-मुसलमान, क्‍ 
एसो एसो आज तुमी इंगराज, 
एसो एसो खिष्टान, 
एसो ब्राह्मण, शुच्ि करो मन, 
घरो हात सबाकार, 
एसो हे पतित, करो अपनीत, 
सब अपमानंभार, जे 
_ भार अभिषेके एसो एसो त्वरा, 
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मंगलघट होप निजे भरा, 
सबार परसे पवित्र करो, तोथंनीरे 
एड भारतेर महामानवेर सागरतोरे 


विश्वक्रवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ब्राह्मण के लिए मन को शुद्ध करने 
नी और उसके परिणामस्वरूप व्यवहार में सबका हाथ पकड़ने की यानी 
अस्पृश्यता-निर्मुलन की शर्तें लगायी है और तब इस अभिषेक में आओ, 
'ऐसा कहा है । अंत्यजों को कहा कि तुम्हें भी इस शत पर आना है कि 
सदियों के अपमान से पेदा हुई हीन-भावता के भार को तुम फेंक दो 
ओर आओ ! आओ, आओ |! माता का अभिषेक हो रहा है। सदियों से 
यह चल रहा है। इसलिए जल्दी करो | कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे भाने 
के पहले ही मंगलघट भर जाने से अभिषेक समाप्त हो जाय और तुम रह 
जाओ | सबके स्पर्श से पवित्र होना है। भारत के विविध मानवों का यह 
पवित्र सागरतीर है। यह है, भारत माता के सांम्कृतिक मिशन का 
कविवर का भव्य एवं दिव्य स्वप्त। ऐसी सर्वेसमावेशक राष्ट्रीय एकात्मता 
को पेदा कर दुनिया के लिए भारत अपना विशिष्ट जोवन-कार्य॑ 
पूरा करे | क 


१३. अथनी ति 
प्रश्न उठता है कि आजादी के बाद ३५ साल सरकार की जैसी अथ्थ॑- 
'नीति चली, वेसी ही चलती रही तो क्या राष्ट्र बलशाली होगा और लोग 
सुखी होंगे ? दुनिया में करीब ३०० राष्ट्र हैं, उत्में भारत का गरीबी में 
नीच से «वाँ नंबर है ।*० 
विषमता--गाँव ओर शहर के भीतर. भयंक्रर झ्लञाथिक विषमता है 
यह नीचे को तालिका से स्पष्ट होगा , ४ झ। संपत्ति के विषम वितरण के 
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कारण आज जो भी सहलियतें दी जाती हैं, वे सब ऊपर के वर्ग के पास 
चली जाती हैं। 


नीचे से जनसंख्या का कुल उपभोग में... कुल उपभोग में 
१०वाँ हिस्सा नगरवासियों का ग्रामवासियों कह 
प्रतिशत में प्रतिशत खच्चे प्रतिशत खच्चे 
७०-१० २.७ ३.३ 
१०-२० ७४.२ हैं. ४.८. 
२०-३० परे ४ 
३०-४० ६.४ 3०. 
४0-५० | द 9.५ ... ८,०७० 
५०-६० ८.८ ह रू 
६०-७० . रण... १०.६ 
७०-८० - शा ५ १२५, 
८०-९० -: १६.० १५४ 
९०-१०० २६.१ २३.५ 


इसलिए जो ऊँचा है, उसे सहलियत देने के बजाय आखिरी व्यक्ति 
को ऊँचा उठाने की दृष्टि रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, सिचाई 
कार्यक्रम में छोटे किसानों को एवं व्यापारी फसलों की तुलना में अनाज 
की फसलों को प्राथमिकता देने से आथिक विषमता कम होने में मदद 
मिलेगी। आय के एवं जमीन-संपत्ति के इस विषम वित्तरण से गरीब दब 
जाता है ओर नसीब को दोष देकर विषमता स्वीकार कर लेता है। 
८० प्रतिशत गरीबों का यह रुख इनके विकास में सबसे बड़ा प्रतिरोध 
है। अतः उन्हें जगाना होगा और अन्य संपत्ति का विषम ढाँचा बदलना 
होगा । 

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एवं गलत आयात-निर्यात-्नीति--देश की 
अथ॑-नीत्ति ऐसी हो, जिससे देश पर का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शिकंजा 
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समाप्त हो जाय । विदेशी ऋण देश के विकास के. लिए कहाँ तक लिया 
जाय ? सन्‌ १९४७ के समय के २००० करोड़ रुपये के जमा स्टलिग हमने 
खत्तम कर दिये हैं और आज वह ऋण १७,६५४ करोड़ रुपया हो गया 
है। उसके ब्याज में ही सन्‌ १९७६-७७ में ७६१ करोड़ यानी हमारा 
निर्यात का छठा हिस्सा जाता है।” विदेशी ऋण के अनेक कारणों 
में से एक कारण गलत आयात-नीति है। इस देश में पर्याप्त अनाज 
उपलब्ध होने पर भी गत वर्ष लाखों टन गेहूँ विदेशों से १८० रु० प्रति 
क्विंटल दर पर आयात किया गया है। आज के १३० रुपये प्रति क्विटल 
के बजाय १८० रुपये प्रति क्विटल देश के किसानों को दिया जाय त्तो 
मंडियों में जरूर गेहूँ आयेगा । लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है । 
अपने देश के किसानों को कम कीमत देकर विदेशों को अधिक कीमत 
देने में कौनसी बुद्धिमानी है, समझ में नहीं आता । गरीबी इतनी भयंकर 
है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में गेहँ की 
फसल काट लेने पर पशुओं द्वारा खाये हुए जो दाने उनके गौबर में से 
निकलते हैं, उन्हें गोबर में से बीनकर, उन्हें धोकर, उनकी रोटो बनाकर 
उसे खानेवाले हजारों लोग आज भी मोजूद हैं। उन्हें गोबरी' कहा 
जाता है। बिहार में पृणिया जिले में सन्‌ १९७३ में मेनमा गाँव में 
घोंघे पर एक-एक माह जिंदा रहनेवाले लोग देखे गये हैं। खेत में धान 
को लहलहाती फसल है। सरकारी गोदाम में अनाज संग्रह करने कौ 
जगह नहीं है, लेकिन लोगों के पास, न होने से वे अनाज खरोद नहीं 
सकते। इसलिए घोंघे पर आधा गाँव माहभर जिंदा रहता हैं। ऐसा 
हमने अपनी आँखों से देखा है । 3.० पक] 
सहेंगाई--सा|मात्य आदमी की पहलो समस्या महेगाई की? है। 
सत्‌ १९६०-६१ की तुलतां में जीवन्त-चिर्काह के खच का सूचकांक २७९ 
है । लेकिन इसका लाभ प्राथमिक उत्पादक को मिलकर, उसका 
"छाटा-कम होने के बजयथ बिचोलिये एवं शहर के कारखाने के मालिक 


हड़प रहे हैं। 


अरथंनीति, . १११ 


किसान को आज के फसल के भाव पुसाते नहीं, यह हमने देखा है। 
गलत अरथ॑नीततियों के कारण महँगाई बढ़ती है, क्योंकि जिन कारणों से 
महँगाई बढ़ती है वें कारण कम नहीं हो रहे हैं। केन्द्रीयः एवं राज्य- 
सरकारें अनापशनाप अनुत्पादक खर्च करती हैं और उनकी पूर्ति के लिए 
बड़ी संख्या में नोट छापत्ती चलतो हैं। सन्‌ १९७९-८० में योजना- 
आयोग ने ८३५ करोड़ रुपयों का केन्द्रीय घाटा स्वीकृत किया था। 
सरकार ने १२०० करोड़ रुपयों का घाटा किया। सन्‌ १९८०-८१ 
में यह घाटा बढ़कर १८०० करोड़ हो गया। सन्‌ १९८१-८२ में घाटा 
४००० करोड़ रुपयों के ऊपर जाने का अनुमान है। घाटा-पूर्ति के लिए 
सरकार बड़ी संख्या में नोट छापती है, जिससे महँगाई बढ़तो जाती है। 


एशिया के खेल इस वर्ष भारत में होने जा रहे हैं। उनके लिए 
आज की भारत की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक ५०० करोड़ रुपये 
खर्च होंगे । तेल की आपूर्ति की समस्या उत्तरोत्तर कठिन हो रही है और 
उसके लिए ५,५०० करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा खच॑ करनी पड़ेगी । 
सरकार की कर वसूल करने की और खच्॑ करने की केन्द्रित पद्धतियों 
के कारण रुपये में २५ पैसे का लाभ जनता को मिलता है, ऐसा भूलपुव॑ 
राज्यपाल डॉ० पद्टामि सीतारामय्या ने एक व्याख्यान में कहा था। 
जलाशय का पानी खेत तक जाते-जाते बीच की सूखी नाली पी जाती है 
ओर खेत तक चौथाई पानी ही पहुंचता है, ऐसा यह किस्सा है। 


स भोषण महँगाई के कारण गरीब की वास्तविक आय कम होती 
जाती है । इसलिए कुपोषण बढ़ रहा है। सन्‌ १९६१-६२ में भोजन में 
२५११ कैलरी का ओसत था, सन्‌ १९७६-७७ में वह केवछ १९४९ रह 
गया । खाद्य की उपयोग-पद्धति में भी सुधार होना चाहिए, जिससे कम 
आय में या थाड़े अन्न में अधिक पोषण मिले। इसके लिए सलाद, 
अंकुरित अनाज का प्रचलन बढ़ना चाहिए। 


काला धन--पिछले वर्षों में कर-चोरी एवं भ्रष्टाचार इतने व्यापक 


११२ भारत क्रिधर ? 


पैमाने पर चलने लगे हैं कि कई वर्षों से काले धत को समानांतर अथ॑- 
व्यवस्था देश में चलने लगी है। कानूनी धन के बराबर ही काला धन 
देश में है। शायद इससे कुछ अधिक ही होगा, ऐस्ता लोगों का अंदाज है। 
इसके लिए धनवानों के स्वार्थ के साथ-साथ मानव-स्वभाव के विपरीत 
गलत सरकारी नीतियाँ भी उत्तरदायी हैं। राजनेता, सरकारी अधिकारी, 
उद्योगपति एवं व्यापारी, इन चारों की साठ-गाँठ से काला धन खुले 
आम बढ़ता चल रहा है। यह धन सरकार की कीमतों पर नियंत्रण पाने 
की नीति को विफल बना डालता है। इसको असफल करने के लिए 
सरकार द्वारा नियुक्त की हुई वांचू-समिति ने कई बार तफसीलवार 
सुझाव दिये थे, लेकिन सरकार ने इनका क्रियान्वयन नहीं किया । अभी 
सन्‌ ८०-८१ में काले धन के स्वैच्छिक समपंण के लिए बेअरर-बाँड' 
की योजना अथंमंत्री ने चलायी थी और स्वेच्छा से समपंण करनेवाले 
को इस धन का स्रोत नहीं पूछा जायगा, ऐसा आश्वासन भी दिया था। 
खोदा पहाड़ निकली चुहिया' वाली कहावत चरितार्थ हुई। कल्पना थी 
कि इस योजना से कई हजार करोड़ रुपये बाहर आयेंगे। लेकिन केवल 
३०० करोड़ रुपया बाहर आया । कई गण्थमान्य अथंशास्त्रियों एवं स्वयं 

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की समिति ने ऐसा काये कर चोर को साहुकार का 
दर्जा न देने की सिफारिश की थी। यह अनैतिक कृत्य तो हुआ ही, 
अव्यावहारिक भी सिद्ध हुआ । 


महँगाई की इस अथेनीति से गरीब और अधिक गरीब होते चले जा 
रहे हैं। अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। १० प्रतिशत लोग 
गरीब हो नहीं, कंगाल हो गये हैं। इन्हें मौत नहीं आती, इसीलिए वे 
जिन्दा हैं। फिर भी प्रधानमंत्री बार-बार कहती रहती हैं कि भारतभर 
में कहीं भी भूखे बच्चे का चेहरा उन्हें देखने को नहीं मिला ! जिस 
अथंनीत्ति के कारण--- द 


१, बेजमीनों की संख्या एवं प्रतिशत बढ़े, 


'  अर्थनीति ११४ 


. २. परंपरांगत एवं आधुनिक अथेत्तीति में टकराहट होने के कारण 
गाँव के कारीगर बेरोजगार हों “ 
३. धनवान्‌ अधिक धनवान्‌ हों, और गरीब अधिक गरीब हों 


४. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का देश पर शिकंजा मजबूत हो 
. ५. जनता की आवश्यकता के बजाय निर्यात-व्यापार को अनुकूलता 
अथंनीति देखे 


६. विलासिता ओर फिज लखरयी को प्रोत्साहन दिया जाय 


७. विदेशी कर्ज के भार से दिन-ब-दिन देश की कमर झकती 
चली जाय 

८. देश के जंगल, खनिज आदि को इस पीढ़ी का तात्कालिक हित 
ख्याल सें रखकर, बेतहाशा बरबादी हो और भावी पीढियों को भाग्य- 
भरोसे छोड़ दिया जाय ः 

९. प्राकृतिक नियमों के साथ दखलंदाजी कर हवा और पार्नी 
दूषित होता चला जाय द 

१०, बड़े कल-कारखानों के कारण बेरोजगारी बढ़े और बड़े कल- 
कारखानों की उत्पादन-क्षमता के ४० प्रतिशत का उपयोग ही नहो 
( क्योंकि आथिक विषमता के कारण उनके माल को माँग न हो ) 


११ जिसमें सामान्य आदमी की आवाज क्षीण होती जाय और 
बड़े-बड़े आ्थिक संगठनों की आवाज अथ॑नीति को अपने स्वार्थ के अनुरूप 
मोड़ सके, क्‍ 

१२, जिसके कारण काला पैसा एवं भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाय और 


१३. गाँव उजड़े और नगरों में झग्गी-झोपडियाँ बढती चली जाये 
ऐसी अथ॑ंनीति. वेज्ञानिक ओर सही. है, यह कौन कहेगा ? बड़े खेद की 
बात है;कि आज भारत की अथंनीति ऐसी ही है। 


८ 


११४ भारत किथ्वर ? 


वरिणाम--इसके परिणामस्वरूप चारों ओर गरीबों के दिल में 
व्यापक निराज्षा है। बड़े पेमाने पर हिसा फेलती जाती है, उसका एक 
कारण यह भी है। आज जिस ढंग से चीजें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए 
सन २००० तक गरीबी की समस्या हल हो जायगी, ऐसा सम्भव नहीं 
लगता है। 


देश में ८० प्रतिशत लोग अपनी ताकत से अपना जीवन खींचते हैं । 
फिर भी उन तक पहुँचनेवाली योजनाएं और मदद केवल एक प्रतिशत 
. ही है।” बल्कि कई बार उत्पादन और क्तिरण के आधुनिक तरीके एवं 
निर्णय इस स्वाश्रयी छोगों को बिलकुंछ ही चोपंट कर जाते हैं। अत्तः 
परम्परागत एवं आधुनिक औद्योगीकरण की नीतियाँ पूरक बनायी 
जाये। वे लोग चैकि बिखरे हुए हैं और असंगठित हैं, इसलिए लाचार 
होकर वे इसे सह लेते हैं। अतः इन लोगों को संगठित्त कस्ना होगा। 
कमजोर वर्गों का एवं देहातियों का संगठन अपने-आपमें एक शक्ति 
बनेगी । 


किसान-संगठन-- किसानों का ऐसा एक संगठन देश में उभर रहा है 
प्राथमिक उत्पादक को लामगेत-खर्च इतना भाव मिलें, यंहँ इंसेका उद्देश्य 
है । इस किस/न-संगठन के साथ कृषि-मजदूँरों की उंचित माँगें जोड़ने से 
वह बलशाली बनेगा । जैसे वर्धा जिलै मैं किंसान-मजदूरों का मिला-जुला 
एक संगठन है, जिसने उत्पादन-खर्च पर आधारित कपास का भाव ७०० 
रुपया कव्विंठल मिले एवं प्रतिदिन मजदूर को मजदूरी ७ रुपया हो, 
यह संयुक्त माँग की है। इस संगठन को यह भी देखना होगा कि मजदूरों 
को कानून से निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन अवश्य मिले। आज किसान को 
माल का उचित भाव न मिलने से वह मजदूरों को न्यूनतम वेत्तन दे नहीं 
संकता, ऐसा उसका कहना है। संगठन होने से केरल में न्यूनतम वेतन 
को पालन हो रहा है। अन्यत्र नहीं होता है। केरल में खेतिहर मजदूृ र- 
कानून पास हुआ है और उस पर कड़ाई से अमल होता है। अन्यत्र भी 


अथनीति ११५ 


ऐसे कानून बनने चाहिए। गाँव के कच्चे माल से मध्यम तकनीक द्वारा 
पवका भाल बनाना, अपने उपयोग में गाँव के बने माल को प्राथमिकता 
देना, गाँव की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करना, जो माल 
देहात में बन सकता हो, उसका उपयोग करना, नगरों में बने हुए पक्के 
माछ का बहिष्कार करना आदि कार्यक्रम शामिल करने की दिशा ऐसे 
संगठनों को होनी चाहिए । | 


ग्राहक-संगठन--इसी तरह देशभर में ग्राहक-आंदोलन बढ़ना 
चाहिए | पूना के श्री बिन्दुमाधव जोशी देशभर में इसका संगठन कर 
रहे हैं। राजनीतिक नेताओं के गलत निर्णयों से एवं उद्योगपति-व्यापारी 
को मुनाफाखोरी से महँगाई बढ़ेगी | इस संकट का मुकाबला करने के 
लिए श्री जोशी ने ग्राहक-पचायत संगठन की योजना चलायी है। 
राजकोय दल सत्ता की छीता-झपटी में व्यस्त है। शासन ग्राहक की लूट 
रोक नहीं सकेगा। क्योंकि शासन भी आज व्यापारी बनकर शोषण कर 
रहा है । उसके अपने हाथ भ्रश्ाचार में रंगे हैं, ऐसा छोग खुल्लमखुल्ला 
कहते हैं । अत: मुताफाखोरी, मिलावट आदि से छोहा लेने के लिए 
ग्राहकों को संगठन बनाकर इसका मुकाबला करना होगा। ग्राहकों का 
शोषण केसे होता है, इसका उदाहरण देते हुए कम्प्छान का उदाहरण 
श्री जोशी ने दिया है। कम्प्लान कई प्रकार के अनाजों का भूंजा हुआ 
आटा है और इसमें कोको की गंध डालकर और रंग' देकर विज्ञापन के 
सहारे से ५२ रु० किलो के भाव से बेचा जाता है। एक किलो कम्प्लान 
से १२०० केलरी उष्गता मिलती है, जब कि एक कटोरी चावल और दाल 
से भी इतनी ही केछरी मिलेगी और इसकी कीमत २ से ३ रुपया होगी । 
कितना जबद॑स्त शोषण ! हममें से क्रितनों को इसका पत्ता है ? उत्पादन- 
वृद्धि, वितरण में समता एवं उपभोग में संयम,--यह ग्राहक्र-आदोलन की 
त्रिसूत्री है, ऐसा श्री जोशी ने यवतमाल में एक सभा में कहा था ।"* 


बेंक-ऋण--वित्तरण की दृष्टि से देखा जाय तो अनाज-वसूलछी का 


११६ भारत किघर ? 


सरकारी ढाँचा देशभर में बन गया है और सावंजनिक बेंकों का एक 
व्यापक जाल बिछ गंया है। ऐवा होने पर भी छोटा किसान महाजन से 
लिये गये ऋण को चुकानें की मजबूरी में अपनी फसल कटने से पहले ही 
कम दाम पर बेच देता है। कटाई के दिलों में उसे ज्वार ९० रुपया प्रति 
क्विटल बेचनी पड़ती है और फिर जरूरत पड़ने पर वही १६० रुपया या 
उससे भी ज्यादा प्रति क्विटलक के भाव से खरीदनी पड़ती है। दूसरा 
उदाहरण रिक्‍्शेवाले का लीजिये। राष्ट्रीयकृत बैंक इन्हें रिक्शा-मालिक 
के शोषण से बचायेंगे, यह योजना बनी थी | कुछ छोड़े से रिक्शा-चालकों 
को ऋण मिला भी | लेकिन बहुत अधिक छूट गये । आज इन्हें रोज साढे 
तीन रुपया यानी माह का १०५ रुपया किराये के रूप में रिक्शा-मालिक 
को देना पड़ता है यानी १२ माह में रिक्शा उनका खुद का हो सकता 
है। दूसरे शब्दों में, ब्याज की दर यहाँ १०० प्रतिशत हुईं। रिक्शा- 
चालक से बेंक पहले १००-१५० रुपया जमानेत्त माँगता है। गरीब 
बेसहारा लोग यह रकम कहाँ से लायें और उन्हें जमानत कोन देगा ? 
अतः वे अपनी पसीने की गाढ़ी कमाई में से रोज साढ़े त्तीन रुपया रिक्‍्शे 
के मालिक को देते हैं । १० करोड़ बेरोजगार एवं अधं॑-बेरोजगार लोगों 
को काम देने के लिए परंपरागत तरीके में प्रतिव्यक्ति. १००० रुपया 
यानी कुल १०००० करोड़ रुपया चाहिए । १० वर्षों में यह बाँटा जाय 
तो १००० करोड़ रुपया होगा। क्‍या १ लाख करोड़ रुपयों को योजना 
में से प्रतिवष १००० करोड़ रुपया बेरोजगारी-निमृंडल के लिए 
निकालना कठिन है ? राष्ट्र इस वर्ष ५०० करोड़ रुपया एशियन खेलों 
पर ख॑ करने जा रहा है। रंगीन दूरदर्शन की बातें चल रही हैं। यह: 
बंद कर दस साल का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा सकता है। हमसे 
छोटा एवं औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित वियत्तनाम इसे करने जा रहा 
है, व्योंकि उसने बाजार के लिए उत्पादन के विकास के मॉडरू-आदहा- 
का त्यागकर आवश्यकताओं के लिए उल्वादत की पद्धति को 
अंपचांयां है । 


राजनीति ११७ 


. संगठन एक अनिवायंता--सरकार खुद ऊर्जा, प्रशासनिक ढाँचे को 
मनमानी आदि के कारण संकट में है। अतः आज अथ॑ंसत्ता कां 
विकेन्द्रीकदरण और ग्राम यात्री कमजोरों का संगठन, महज एक आदर 
त्हीं, एक अनिवायंत। बन गयी है। इसके बिना आथिक समस्याएँ काबू 
में नहीं आयेंगी और अथ॑ैनीति नहीं बदलेगी। इसके: लिए लोगों की 
चेतना को जाग्रत करना होगा। ७ 


१४. राजनोति 


रॉ 


हमने भारत के लिए उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति और 
अथ्थंनीति देखी । इन्हें चरितार्थ करने के लिए इनके अनुकूल राजनीत्तिं 
चाहिए। राजनीति में- 'नीत्ति' शब्द है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए 
चाहे जिस प्रकार से राज्य करने की कला या पेंतरेबाजों राजनीत्ति 
नहीं है। नीतिपूर्वक सत्ता प्राप्त कर सत्ता का उपयोग प्रजा के हित में 
करना राजनीति है। भारतीय समाज सामान्यत्त: राजनीति के बारे में 
उदासीन रहा है। 'कोउ नप होउ हमें का हानी' वाली सामान्‍य प्रवृत्ति 
रही है। अतीत में राज्य-सत्ता का काम शांति एवं सुव्यवस्था कायम 
रखने तक हो सीमित था। अत्त: जनता की उदासीनता बहुत खत्तरनाक 
साबित नहीं होती थी। राजा राजधानी में रहता था और लीचे गाँव* 
गाँव में ग्रामराज्य थे। केन्द्रीय राज्यसत्ता को भू-राजस्व देता और 
लड़ाई के समय अपने जवान बेटे सिपाही के रूप में राज्य को भेजना-- 
इन दो कामों के सिवा केन्द्रीय राज्यसत्ता का ग्राम-राज्य' पर कोई अंकुर्श 
नहीं था। गाँव-गाँव में विकेन्द्रित ग्रामराज्य अपना सब कारोबार करतें 
थे। केन्द्रीय सत्ता इन ग्रामराज्यों का सम्मनन' करती थी और उनकें 
खिलाफ नहीं जाती थी । (४६%... न्‍ 


२१८ भारत किधवर ? 


राज्य के स्वरूप सें परिचतंन--फिर आयी १८वों सदो में औद्यो- 
गिक क्रांत्ति, जिससे केन्द्रित उद्योग आये। फलस्वरूप राज्यसत्ता का भी 
केन्द्रीक रण होने लगा, लोकतंत्र का उदय हुआ और राज्य का स्वरूप 
कल्याणकारी राज्य का बना। परिणामस्वरूप जन्म से मृत्यु तक के 
समूचे जीवन में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा। इस जमाने में राष्ट्रयत्ता की 
सावना जनमी और पनपी। ऐसे सर्वकष राज्यसत्ता के जमाने में राज- 
नीति के बारे में उदासीनता रखना ठीक नहीं है । 


लोकसमत-निर्माण की आवश्यक्ता--वस्तुतः राज्यसत्ता केसे प्राप्त 
ही ओर वह किस दल के हाथ में रहे, यहाँ लक ही राजनीति का अर्थ 
सीमित नहीं है। सत्ता की राजनीति से एवं दलगत राजनीति से भिन्‍न एवं 
इससे अधिक शक्तिशाली लोक की यानी जनता की राजनाति है। आखिर 
में सारी सत्ता इसी लोकमत के आधार पर तो प्राप्त होती है। लोक की 
राजनीति चलती है, स्वस्थ लोकप्तत के निर्माण से | स्वराज्य के पूब॑ सारे 
राष्ट्रीय नेताओं ने इस ओर ध्यान दिया और रचनात्मक कार्य एवं 
सत्याग्रह के द्वारा लोक-शिक्षण का, स्वस्थ लोकमत्त का निर्माण किया ॥ 
स्व॒राज्य आते ही भारत के राजनीतिक नेताओं ने इस काम को छोड़ 
दिया ओर सत्ता हथियाने की आपाधापी में छूम गये। गांधीजी लोकमत- 
निर्माण के सर्वोपरि महत्त्व को जानते थे । उन्होंने अपने आखिरी लेख में 
कांग्रेस को लोगों की सेका कर रवस्थ लोकमत निर्माण करने का निर्देश 
दिया था ।”* कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, न अन्य किसी दल 
ने। सभी दल सत्ताकांक्षी हो गये हैं। येव केस प्रकारेण सत्ता में आना ही 
इनका एकमेव कार्यक्रम बन गया है । इन्होंने रचनात्मक काये या संगठन 
या रत्याग्रह भी किये हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के साधन के रूप में । 
परिणाम स्पष्ट है । आज राजनीतिक नेताओं की एवं दलों की विश्कस- 
चीकता समाप्तप्राय है। गांधी ने सात पात्तकों में प्रथम स्थान सिद्धांत- 
विहोन राजनीति को दिया था। इसका नंगा नाच आज देश सें चाल है | 


रामनोति ११९ 


अत्त: प्रचंड बहुमत मिलते पर भी केन्द्रीय सरकार आज काम कर नहीं 
पा रही है एवं विपक्षी दकः बिखरे हुए ओर अविश्चय की स्थिति में हैं । 


हमारा निद्रित लोकतंत्न--ऐसी स्थिति में केवल कानून एवं व्यवस्था 
के कमंचारियों के भरोसे पर राज्य-शासन नहीं चल सकत्ता । आवश्यकता 
है जनता की राजनोति की यानी स्वस्थ लोकमत के निर्माण की। यदि 
देश में स्वस्थ लोकतंत्र होता तो वह मानवीय स्वातंत्र्य, सत्ता में सबका 
हभागित्व, अन्यायों का शांतिपूर्ण निराकरण, आर्थिक एवं सामाजिक 
समता आदि जीवन-मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध होता। ऐसा लोकमत यदि 
रहता तो क्या आपातस्थिति, एक घराने के राज्य की संभावना, राज- 
नीति का अनैतिक ह्वास, नागरिक-स्वातंत्र्य का अपहरण, न्यायपालिका 
के अधिकारों की चुनोतियाँ, बढ़ता हुआ दररिद्रीकरण, भागलूपुर-उ.-ंड, 
असु रक्षा आदि दर्दनाक एवं शर्मनाक घटनाएँ घटतीं और नागरिक चुप 
बेठे रहते, मानो विशेष कुछ अभद्र हुआ ही नहीं ? अमेरिका में वॉटरगेट 
काण्ड के फलस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा था और 
भारत में क्या हुआ ? 


स्वराज्य मिलने के बाद लोग अपने लाडले नेताओं को सत्ता सौंप- 
कर सो गये | इसलिए ३५ साल व्यर्थ-से गये। दूसरे राष्ट्र गत ३५ वर्षों 
में कहाँ से कहाँ पहुँच गये हैं। और हम ! हमारे लोकतंत्र को कुंभकर्ण॑ 
को उपमा दी जा सकती है | ऐसा कहते हैं कि कृभकर्ण छः महीने सोला 
था और एक दिन जागता था। लेकिन हमारा लोकतंत्र पाँच साल में एक 
दित यान्ती चुनाव के दिन थोड़ा-बहुत जागता है, ऐसा कहा जा सकता 
है ओर किर ४ साल ११ महीना २५ दिन सो जाता है । ऐसी परिस्थिति 
में जनता की समस्याएँ पेदा हुईं ओर वे हल नहीं हुईं तो आइचयं की 
बाल ही क्‍या ? 


लोगों का जागरुण--इसके लिए लोगों को जागना होगा और अपती 
समस्याएं समझकर उनकोः दूर करते के उचित उपाय करने होंगे। जो 


१२० भारत किधर ? 


जागे हैं, उन्हें अन्य लोगों को चेतन्य करना होगा। इंन वर्षों में लोगों में 
कुछ चेतना जाग रही है। अब उन्हें पहले जैसा. मानकर चला नहीं जा 
सकता । सन्‌ १९७७ एवं सन्‌ “८० में उन्होंने मत देकर विश्व को चोंका 
दिया । लेकिन गलत राज्यकर्ताओं को हटाने त्तक ही यह जागृति सीमित 
है। चुने हुए राज्यकर्ताओं को उनके चुनाव-आश्वासनों को क्रियात्मक रूप 
देने के लिए बाध्य करने जैसी जागृति अभी मतदाताओं में आना बाकी 
है। इसके लिए लोगों को अपने-अपने स्थान पर लेंकतन्त्र के मूल्य 
प्रस्थापित करने होंगे; इधर अपने-अपने गाँव-शहर में ओर उधर राष्ट्रीय 
जीवन में वे प्रतिबिबित करने होंगे। लोकमत की निर्मित्ति ही लोगों की 
राजनीति की मुख्य धारा बननो चाहिए। लोकमत को जगाने के लिए 
एवं जगे हुए लोकमत द्वारा ये काम करने होंगे : 


(क ) चुनाव-सुधार--आज चुनाव अत्यन्त खर्चीले हो गये हैं। सच- 
मुच न. तो कोई चुना जाता है और न ही कोई किसीका सही मानी में 
प्रतिनिधित्व करता है। नाम दाखिल करने के मंच पर त्तथाकथित 
प्रतिनिधि सोदा करते हैं एवं मतदान-केन्द्रों पर मत्तदात्ता सौदा करते हैं । 
वास्तव में चुनाव आज कानून-सम्मत नीलामी के अवसंर बने बेठे हैं। 
पैसे की एवं गुण्डों की शक्ति, जात्तोयता, नारेबाजी, पैसे बाँटना, मत- 
पेटियों में हेराफेरी, अदल-बदल, मतकेन्द्रों को हथियाकर भिन्न मतवालों 
को मत नहीं डालने देना आदि गेरकानूनी कृत्य खूब चलते हैं। विचार 
बदल जाने से दल-बदल नहीं होता, सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने के 
हूालच से दलबदल बहुधा 'भायाराम' गयाराम' होता है। आयाराम- 
गयाराम का यह नाटंक पिछले दस वर्षो में खूब खेला गया है। सभी दल 
सत्ता में आये हैं, लेकिन किसी दल ने इसके विरुद्ध कानून पास करने में 

दिलचस्पी नहीं दिखायी है। खुद चुनाव-आयुक्त ने एवं जनत्तस्त्र समाज 
ने-इस काम के लिए नियुक्त की गयी त्तारकुंडे-समिति ने चुतनाव-सुधार 
#के लिए जो अनेक उपयुक्त सुझाव किये. हैं, उन्तमें से कुछ इस प्रकार हैं;: 
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१. कम्पनियाँ राजनीतिक दलों को चनाव के लिंए जो पैसा दें वह 
चनाव-खर्च में शामिल किया जाय । 


२. राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हों और उनका आय-व्यय का ऑडिट 
हो, ऐसे दलों के उम्मीदवारों 'का कुछ मान्य चुनाव-खर्चे सरकार दे 


३. मतदाता को पहुचानं-प्रत्र फोटो के साथ दिया जाय' और उसे 
वह चुनाव के दिन अपने पांस रखे। 

४. चुताव के दिन ही मतदान-केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक-विद्युतू-मशीन 
से वोटों की गिनती कर ली जाय, जिससे कि मतपेटियों को केन्द्र में ले 
जाने से गड़बड़ी होने का डर न रहे । 


५. एक चुनाव-आयुक्त के स्थान पर अधिक आयुक्त हों और चुनाव- 
आयुक्त के एकाधिकार बढ़ा दिये जायँ। पंचायत तथा नगर-परिषद्‌ के 
चुनाव कराना भी इनकी जिम्मेवारी हो! 

६. चुनाव के ३ माह पहले सत्ताधारी दल राज्यों में त्यागपत्र देंवे 
ओर राष्ट्रपति-शासन हो। केन्द्र में, चँकि राष्ट्रपति-शासन का प्रावधान 
संविधान में नहीं है, अतः मन्त्रिमण्डल कामचलाऊ सरकार के रूप में 
काय करे, पर कोई नयी नीति या प्रकल्प वह शुरू न करे। 


७. चुनाव में लिस्ट-पद्धति' का आंशिक उपयोग करें, जिससे आधे . 
सांसद चुनाव से आयें और आधे दल की बुनियाद पर आयें और आधे 
मत इसलिए दलों को दिये जायँ, जेसा कि पश्चिम जमंनी में होता है 
इससे सानुपातिक प्रतिनिधित््र चुनाव में दाखिल होगा । आज सत्ताधारी 
दल को कुल मतों के केवढ ३०-३५ प्रतिशत मत पड़ने पर भी, उसका 
बहुमत हो जाता है। चुनाव-षद्धत्ति का यह दोष इससे कम होगा | 

८. मतदाता की सूची ५वर्ष में एक बार के बजाय प्रतिवर्ष 
बनायी जाय । 
ऊपर के सुझावों पर देशभर में व्यापक.बहस द्वारा खूब विचार- 


-मंथन होना चाहिए ओर तदनंतर चुनाव-सुधार अविलम्ब होने' चाहिए. 
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अन्यथा इतने दोषों के रहते चुनावों से कोई विशेष अर्थ सिद्ध नहीं 
होगा, क्योंकि वे प्रजा के मत को ठीक से प्रतिबिबित नहीं कर सकेंगे । 


] प्र है थे 
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.. ( ख) राजवोतिक दल--राजनीतिक दल आज वोट बटोस्ने का 
यंत्रणात्र रह गये हैं ! इन्हें दक के उद्देश्य से, कार्यक्रमों से या रौति- 
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नीति से कोई मतलब नहीं रह गया है। यह लोकतंत्र का मखोल है ४ 
लोक-शिक्षण के लिए दलों का गठन होता है। यह काम अब समाक्तप्राक 
है। इसलिए दलों की विश्वसन्तीयता भी समाप्तप्राय है। लेकिव निकट 
भविष्य में विभिन्‍न मतप्रणालियों के दर रहेंगे ही। अतः वे उचित्त 
तरीके से काम करें, गलत काम न करें, इसके लिए सब दल मिलकर 
आचार-संहिता बतायें | राष्ट्रीय प्रदनों पर जेसे शिक्षा-नीति, विदेश- 
नीति, सुरक्षा, जनसंख्या-नीति, अन्त-तोत्ति, पृर्ण-रोजगार आदि पर सब 
दल मिलकर अपनी सहमति बनायें । 


(ग ) लोक-उमस्मीदवार--आज के विधानसभा तथा लोकसभा के- 
उम्मोदवारों का चयन राजनीत्तिक दल दिल्ली या प्रदेशों की राजधानियों 
मे बेठकर करते हैं। उन्हें भिताकर लाने के लिए प्रचार इत्यादि का 
काम उनके दल करते हैं। उम्मीदवार तब मतदात्ताओं से अनुनय-विनय 
करता है और जीतकर आने पर लोक-प्रतिनिधि अपने दल के आदेशों 
को मानता है, मतदाताओं के आदेशों को नहीं । 


अमरनाथ चावला के प्रसिद्ध मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के 
विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने कहा है कि यह लोकतंत्र केसा है जिसमें चुनाव के 
लिए उम्मीदवार को खड़ा करने में, उप्ते जिताकर लाने में और जीतने 
पर विधान-सभा तथा लोक-समा के कामक्राज में लोगों का कोई संबंध 
न हो। फिर आज ९० प्रतिशत लोग दलों के बाहर हैं। दलों के बाहर: 
के ये ९० प्रतिशत लोग मत डालने के अलावा छोकतंत्र से छूट जाते हैं । 


लोकतंत्र की प्रक्रिया में ओर चुनावों में सामान्ये मतदाता का 
सहभाग बढ़े, इसलिए लोक-उम्मोदकवार की योजना सामने आयी है।. 
इसके अनुसार विधानत्तसभा-क्षेत्र के हर माँव को ग्रामसभा की बैठक में 
चुनाव के उम्मोदद्वर को मनोनन्‍क्ल करने के लिए छक से तीन 
प्रतिनिधियों को गाँव की जनसंख्या को ध्यान में रखकर मनोनीत किया: 
जाये। ये हुए मतदात्ता-प्रतिनिधि | ऐसे २००-३०० प्रतिनिधि बेंठकर,, 


"१२४ भारत किघर ? 


कुछ मूल्यों के और कसोौटियों के आधार पर, आवश्यकता हो तोः 
मतगणना कराकर या पर्ची डालकर, एक व्यक्ति का चयन करके विधान- 





00 गो ० ४ ४: ह - पा 
सभा के लिए लोगों की ओर से अपना उम्मीदवार खड़ा करें | यह छोक- 
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उम्मीदवार हुआ। उसके बाद वे अपने-अपने गाँव में जाकर, सभा 
करके उसे जिताकर लायें। ऐसा करने पर खच॑ कम आयेगा, गलत 
तरीकों का चुनाव में उपयोग करने की जरूरत नहीं रहेगी और चुनाव 
में लोगों का सहभाग भी हो जायगा । जीतकर आने पर यह व्यक्ति सही 
अर्थों में 'लोक-प्रतिनिधि हुआ । विधान-सभा में जाकर उसने क्या काम 
किया है, इसका ब्योरा वह गाँव-गाँव के प्रंत्तिनिधियों की सभा बुलाकर 
उनके आगे पेंद करेगा। ये प्रत्तितिधि अपने-अपने गाँव में जाकर 
विधायक के काम का ब्योरा बतायेंगे और ग्रामवासियों से पूछेंगे कि 
आगे उनके विधायक को क्‍या काम करना है। इस प्रकार नीचे ओऔर 
ऊपर संवाद होता रहेगा और निद्वित लोकतंत्र जागृत होगा। जो बातें 
विधानसभा के बाबत कही गयी हैं, वे ही लोकसभा एवं अन्य संस्थाओं. 
के चुनावों को भी लागू होंगी । द है. 


सांसदों और विधायकों की लोलाएं--आज के ये सांसद एवं विधान-- 
मंडलों के सदस्य क्या करते हैं ? संसद पर प्रतिदित करीब ४ लाख रुपया 
खच॑ होता है और ज्यादात्तर प्रतिनिधि उपस्थित ही नहीं रहते हैं ।. 
उपस्थित रहकर वे आखिर करें भी क्‍या ? मतगणना के समय पार्टी के 
सचेतक के निर्देशानुसार हाथ उठाने के सिवा उन्हें कोई काम नहीं 
रहता | संवाद द्वारा शासन चलाना लोकतंत्र की परिभाषा बतांयी गयी 
है । लेकिन संसद में या विधान मंडल में संवाद होकर मत-परिवर्तत को 
या किसी प्रइन पर मत बनाने की गुंजाइश ही नहीं है, वर्योकि पार्टी- 
प्रमुख सब तय करते हैं। संसद में प्रवेश करने के पहले ही बना-बनाया 
मत्त तैयार रहता है । इन सभाओं में कुछ प्रतिनिधि अभद्र एवं अशोभ- 
नीय गाली-गलौज करते हैं, व्यक्तिगत चरित्र-हनन करते हैं, कुर्सी-मेज- 
स्टूल आदि फर्नीचर उठाकर फेंकते हैं, कभी-कभी हाथापाई भी करते 
हैं, और वया-वया नहीं करते ? इतनी खराब दा तो ग्रामपंचायत्तों की 


भी नहीं है ! 
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गांधी ने सत्य-अहिसा के त्तत्त्व राष्ट्र के सामने रखे थे। इन प्रति- 
निधियों को न-सत्य से मतलब है,नल अहिसा से । अनेक सदस्य खद के 
उपयोग के लिए दिये हुए सरकारी मंकान का एक हिस्सा दूसरों को 
देकर धन कमाते हैं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री चुनाव से शुरू होत्तो है। 
चुनाव में लाख-दो छाख खच् किये बिना कोई बिरत्म ही चुनकर जा 
सकता है। बहुत से प्रतिनिधि इस खचे को ५ साल में बसूछ करते हैं 
ओर अगले चुनाव के खर्च के लिए भी रकम जुटाते हैं। चुनाव के झटडठे 
हिसाब पेश किये जाते हैं। यह सारा भ्रष्टाचार मिटे बिना देश का 
अष्टाचार केसे मिटेगा ? इन्होंने इन ३५ सालों में अपना वेतन, भत्ता 
णव॑ं अन्य सुविधाएँ मिलाकर ४ से ५ हजार रुपया मासिक आप की 
योजना अपने लिए कर रखी है ।/? सभी दलों ने इस बहती गंगा में हाथ 
धो लिये हैं। इस प्रकार कानून बनाने की अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर, 
समाजवाद की बात्त करते-करते, इन लोक-प्रतिनिधियों ने अपना एक 
'सुविधायुक्त नया चर्ग) निर्माण कर लिया है, जब कि इनके मालिकों की 
यानी मतदाताओं को ओसत मासिक आमदनी १०० रुपया से भी नीचे 
है। अपने प्रतिनिधियों के इन कारनामों को मतदाता जरा आँख 

खोलकर तो देखें ! 


(घ ) सत्ता का विकेंद्रोकत्रण--भारत सरीखे विशाल एवं इतनी 
विविधतायुक्त राष्ट्र में इतती दूरी के केवल एक केन्द्र से या राज्यों की 
२० राजधानियों से शासन करना संभव नहीं है। अत्एवं सत्ता का 
'विकेन्द्रीकरण अनिवायं है। यह बात्त ध्यान में रखकर संविधान के 
अनुच्छेद ४० में कहा गया है--“ राज्य ग्रामपंचायतों को ऐसी शक्तियाँ 
और प्राधिकार प्रदाच करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के 
रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।” आज 
पंचायती राज्य के नाम से जिला परिषद्‌ एवं पंचायत समितियों को 
अधिकार दिये गये हैं, जिससे कि वे विकास के काम ठीक से कर सके | 
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स्वायत्त शासन के रूप में वे विक्रसित हों, ऐसा संविधान का नीति- 
निर्देशक तत्व भुला दिया गया है। उसे यदि अमर में लानाहो तो 
संविधान में परिवर्तंत कर, ग्रामों को एवं नगरों को अधिकार” नाम की 
चौथी सूची संविधान में बनानी होगी। गाँव की चर्चा करते समय उन्हें 
कोन से अधिकार दिये जाये, यंह हमने इसके पहले देखा है । इसी प्रकार 
नैंगरों को भी उचित अधिकार देने होंगे। जिन विषयों की सत्ता गाँवों 
को सौंपो है, वहाँ से राज्य-सरकार अपनी सत्ता को हटा ले, यह स्वायत्त 
शासन की परिभाषा बलवंतराय मेहता समिति ने की है। ये उत्तर- 
दायित्व एवं अधिकार गाँव को यानी ग्रामसभा ( गाँव में रहनेवाले सारे 
बालिग स्त्री-पुरषों की सभा याने ग्रामसभा ) को देने हैं, ग्राम-पंचायत्त 
को नहीं । यानी यहाँ प्रत्यक्ष लोकशाही का प्रयोग होगा । आज पंचायत्तों 
की जो अधिकार हैं, वे नाममात्र के हैं, और वे विधानमंडल के यानी 
प्रत्यक्ष में राज्य के मंत्रिमंडल की मर्जी पर अवलंबित हैं। इसलिए 
पंचायतें एवं नगर-परिषदें और नगर-निगम राज्य के यानी सत्ताधारी 
पार्टी के हित में चाहे जब हटा दी जाती हैं। 'इंडियन-एक्सप्रेस' ने 
इसका अध्ययन करके लिखा है कि आज ८५ प्रतिशत नगरों में नगर- 
परिषदों के चुनाव ६ से १६ साल से हुए ही नहीं हैं। १५ राज्यों की 
२,००० नगर-परिषदों में से १५०० में एवं ५० नगर-निगमों में से ३५ में 
१०-१५ वर्षों से चुनाव ही नहीं हुए ४४ यही हाल अनेक राज्यों में 
जिला-परिषदों एवं ग्राम-पंचायतों के चुनावों का है । 

( च्‌ ) मुल-अधिकार एवं स्वतंत्र न्‍्यायवालिका--हमारे संविधान में 
७ स्वतंत्रताएँ गिनायी गयी हैं। भाषण-लेखन की स्वतंत्रता, कानुन के 
समक्ष समता, संगठन और सभा सम्मेलत के अधिकार, अबाध संचार का 
एवं निवास का अधिकार--ये सब मूल-अधिकारों की गिनती में आते 
हैं। धीरे-धीरे प्रेस के अधिकार पर पाबन्दियाँ लगायी जा रही हैं, सभा 
के अधिकार पर रोक छग रही है एवं राष्ट्रीय सुरक्षा-कानून के अन्तगंत्त 
किसीको भी नजरबंद किया जा सकता है। एकाध को उच्च-न्यायालय ने 


१२८ भारत किघर ? 


मुक्त किया भी तो फिर से पुलिस उसे उसी दिन गिरफ्तार कर सकती 
है। उच्च-स्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की सेवा जारी रखने के 
अधिकार पर सरकार द्वारा आँच आ रही है। इस प्रकार न्यायपालिका 
का. महत्त्व घटाने की कोशिश की जा रही है। स्वतंत्र एवं निर्भय न्याय- 
बालिका और स्वतंत्र प्रेस, ये दो लोकतंत्र के महान्‌ स्तंभ हैं। इन पर 
आँच आने से लोकतंत्र समाप्त हो जायगा। नागरिक-स्वातंत्र्य लोकतंत्र 
का हृदय है। राष्ट्रीय सुरक्षा-कानून का उपयोग कर शासन ने 
एक साल पहले ९८७ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ६१५ 
लोगों को रिव्यू बोर्ड ने और न्यायालयों ने मुक्त कर दिया |” ये-अँकड़े 
सिद्ध कंरते हैं कि शासन इस कानून का कैसा दुरुपयोग कर रहा है+। 
अतएव ये कानुन रहू कर दिये जाने चाहिए। शांति ओर सुव्यवस्था 
बनाये रखने के लिए अन्य कानून पर्याप्त हैं। इस कानून का उपयोग कर 
शभिन्‍त मत रखतनेवालों को राजनैतिक कारणों से नजरबंद नहीं किया 
जायगा, यह आध्वासन लोकसभा में दिये जाने पर भी, इससे उलटा ही 
हुआ है। अप्रैल, ६९७५ में श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री ने ऐसा 
आइवासन देकर उनका उपवास छुड़वाया था। तीन माह बाद मीसा- 
कानूत्त का उपयोग कर सवंप्रथम उन्हें ही नजरबंद कर लिया गया ! इतिहास 
फिर से दृहराया जाने की आशंका कइयों को हो रही है। गुजरात उच्च 
न्यायालय ने कुछ समय पहले ऐसा निर्णय किया है कि किसी सरकारी 
नीति के या परिस्थिति के विरुद्ध-जेसे महँगाई के विरुद्ध--शांतिमय 
आंदोलन करना एवं मोर्चा तिकालना नागरिक का मूल अधिकार है और 
इस कारण से किसी नागरिक फो नजरबंद नहीं किया जा सकता। ऐसा 
निर्णय:देते : हुए इस न्यायालय ने नजरबंद किये हुए राजनैतिक कार्य॑- 
कर्त्ाओं को मुक्त कर दिय़ा है| जयप्रकाशजी ने छोकतंत्र की दृष्टि से प्रेस 
एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सर्वोपरि जोर दिया था | द 
;/ छ ) पुलिस--सरकार सन्‌ १९४७ की तुलना में आज पुलिस पर 
कई गुना ख़च कर रही है ओर उन्तकी संख्या भी |कई गुना बढ़ गयी है । 


शजनीति | १२.९ 


आये दिन अखबारों में पुलिस के अत्याचारों के बारे में खबरें प्रकाशित 
होती रहतो हैं| नकक्‍्सलवादियों के या डाकुओं से मुठभेड़ के नाम पर 
११७३ निरपराध नागरिकों को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा माच॑- 
अप्रैल १९८२ के पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटीज' के अंक में 
प्रकाशित किया गया है। संथाल-परगना के ४ भेड़-पालकों को ८ साल 
त॒क जेल में विचाराधीन केदी के रूप में बंद कर रखने की घटना अभी- 
अभी प्रकाश में आयी है। सन्‌ १९७२ में हत्या के अभियोग में उन्हें 
'पिरफ्तार किया था, जब उनकी उम्र केवक १० साल की थी। सन्‌ १९८१ 
में भी इस मामले का निर्णय नहीं हुआ। विगत्त वर्ष श्रीमती कपिला 
खंडावाला ने सर्वोच्च न्यायालय में 'रिट' अर्जी देकर बिहार के जेलों में 
विचा राधीन केदी के रूप में बन्द कुछ लोगों को मुक्त करवाया, तब पता 
चला कि देशभर में लाखों विचाराधीन केदी बन्द हैं। लाखों मुकदमों की 
बरसों से सुनवाई ही नहीं हुई है। न्यायालयों को देखना चाहिए कि 
जनता को न्याय शीघ्र मिले। दिर से न्याय यानी अन्याय' ऐसी अंग्रेजी 
में कहावत्त है। शासन को अत्तिरिक्त न्यायाधीशों की फौरन नियुक्ति करनी 
चाहिए, जिससे कि पड़े हुए मुकदमे निबटाये जा सकें। पुलिस को मुकदमों 
के लिए प्रमाण, गवाहियाँ आदि जल्द प्राप्त करनी चाहिए। इन ३४ वर्षों 
में पुलिस एवं जेल-विभाग की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही 
गयी है। द 

( ज ) नेतिकता--जब राज्यकर्ताओं का नैतिक अधिकार क्षीण होता 
है, तब राज्य प्रत्यक्ष में नौकरशाही के हाथों में चछा जाता है और उच 
पर कोई अंकुश नहीं रहता। राज्य केवल कानूनी अधिकार से नहीं, 
नैतिक शक्ति की बुनियाद पर चलते हैं। जो नेत्तिक अधिकार आज क्षीण 
हो गया है, वह फिर से केसे प्राप्त हो, यह सोचा जाना चाहिए । अधिकारों 
के साथ-साथ कतंव्यों पर भार आने से नेत्तिक अधिकार बलवान होगा। 
नेताओं को एवं शासन को इसके बारे में गंभीरता से सोचकर इस मामले 
में पहल करनी चाहिए। 

ड़ 


१३० भारत किधर ? 


(झ ) शांति एवं चुरक्षा-बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना 

एवं अंदरूनी शांति कायम रखना किसी भी सरकार का पहला काम है । 
आज सुरक्षा का प्रइन दुनियाभर में पेचीदा एवं खर्चीला बनता जा रहा 
है। अफगानिस्तान पर झूस ने हमला किया। पाकिरतान अणुबम बना 
रहा है। चीन के पास अणुबम है हो। सन्‌ १९६४ में हमारा सुरक्षा-खर् 
८०० करोड़ रुपया था, वह अब ४,००० करोड़ से ऊपर हो गया है। यह 
कुल सरकारी बजट का चौथाई है। अब यह सोचने का समय आया है 
कि भारत सरीखा गरीब देश इतना भारी-भरकम खर्च सुरक्षा पर करे 
यथा सुरक्षा का कोई दूसरा उपाय सोचकर गरीबों को गरीबी मिटाने पर 
या राष्ट्र को अच्य तरीकों से बलवान शनाने पर इतनी रकम खर्चे करे ! 


( ८) कर-नीति एवं कार्यक्षमता-सरकारी करों में अप्रत्यक्ष करों 
का भार बढ़ रहा है। सन्‌ १९४७ की तुलना में वे १८ गुना हुए हैं। 
गरीब एवं मध्यम-वर्ग पर करों की अब ह॒द हो गयी। खंचें में बहुत-सा 
वैसा यानी आधे से ज्यादा वेतन एवं महँगाई भत्ते में ही ख्चे हो जाता 
है। एक काम करने के लिए कई नोकर रखे जाते हैं। पाकिन्सन का 
नियम लाग हो रहा है। कार्यक्षमत्तां प्रतिदिन घट रही है। लालफीता- 
शाही से सरकारी निर्णय में भयंकर देर होती है। फाइलें इधर-उधर 
घूमती रहती हैं। बिना व्यक्तिगत पहचान के या प्रभावशाली व्यक्ति की 
सिफारिश के एवं कई बार बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता | अतः 
केन्द्रीय सरकार का बोझ कम कर सत्ता के विकेन्द्रोकरण की ओर फोरन 
बढ़ने की आवश्यकत्ता है । 


१५. दुनिया में क्या चल रहा है ? 


विदव-युद्ध का भय--आज सारा संसार भयभीत है। विश्तरयुद्ध के 
बादल घने होते जा रहे हैं। अमेरिका ने न्यूट्रॉय बम बनाना शुरू किया 
है। इसके प्रयोग से आदमो मर जायगा; संपत्ति कायम रहेगी। आज 
विद्व-उत्पादत का छः प्रतिशत दुनिया का सैनिक बजट है, जो दूसरे 
विश्व-युद्ध के समय तोन प्रतिशत था। दूसरे महायुद्ध के बाद से तीसरी 
दुनिया में हुई लड़ाइयों में ढाई करोड़ इन्सान मारे गये थे । इस सदी के 
आठवें दशक् को संयुक्त राष्ट्र ने निःशस्त्रीकरण दशक घोषित किया था,"६ 
जिसका यह हाल है। पड़ोसो अणुव्रम बना रहा है, इसलिए भारत वही 
रास्ता अजनाये तो उसकी नैतिक प्रतिमा का और बम न बनाने की 
पुरानी घोवणाओं का क्‍या होगा ? भारत यदि अणुबम न बनाये तो 
पड़ोतो यदि लड़ाई छेड़कर अणुबंभ का उपयोग करे तो भारत उसमें कैसे 
टिकेगा ? भारत आज्र ऐसी दुविधा में पड़ा है। तीसरी दुनिया के गरीब 
देशों का अरबों रुपयों क। खचच॑ शिक्षा या विकास पर न होकर हथियारों 
पर हो रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। शांतिप्रिय भारत में भी प्रबल 
जनमत अणुवब्रम के पक्ष में तैयार हो रहा है, जो चिन्ता का विषय है । 

भारतीयों का निष्कासन-दक्षिण अफ्रोका वर्ण-मेद की नीति प्र 
अड़ा है। इसी वर्ण-मेद को लेकर एशिया के लोगों को ब्रिटेन से जबर- 
दस्ती से निकाला जा रहा है। एक जमाने में ब्रिटेन उदारता और समा- 
नता का प्रतीक था। आज वहाँ भी यही हो रहा है। भारतीय एवं अन्य 
एशियाई लोग बड़ी संख्या में अफ्रीका से ब्रिटेन खबेड़े गये, क्योंकि उनके 
पास ब्रिटिश नागरिकत्व था। अब जातीय हिंसा ब्रिटेन में भी भड़क 
उठी है। दुनिया में असहिष्णुता और वर्ण-विद्वेब घना होता जा रहा है। 
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१३२ भारत किघर ? 


बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शोषण--आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ 
विद्व के बाजार में, खासकर अविकसित राष्ट्रों में, बड़ी मात्रा में घुस 
गयी हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सत्‌ १५५० से ”६५ के बीच 
इन देशों में २३४ प्रतिशत मुनाफा कमाया था। उस-उस देश के कानूनों 
से बचते हुए इस मुनाफे को वे चालाकीभरे कई रूपों में अपने देशों 
में भेजती हैं। तकनीकी जानकारी और शुल्कों के रूप में ही सन्‌ १९७५ 
में विकासशील देशों से उन्होंने एक अरब डालर अपने देश को भेजे । 
अधिकांश दवाइयाँ, वैज्ञानिक औजार और उपकरण त्तथा विद्युतु-क्षेत् 
में नवीनतम जानकारी केवल इन बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से हो 
उपलब्ध हो सकती है। अतः औद्योगिक विकास के लिए इन बहुराष्ट्रीय 
निगमों की शरण में जाना विकासशील देशों के लिए अनिवाय॑ं-सा बन 
चुका है ।” विश्वभर में पहले ऐसी कुछ कम्पनियों की संख्या ५०० थी, 
सन्‌ १९७७ में वह ११,००० हो गयी है। कई मामलों में ये निगस यद्टीय 
आर्थिक स्रोतों के मौके के स्थानों पर हावी हो गग्ने हैं और फिर उस देश 
के राष्ट्रीय अथ॑नीति को तोड़ते-मरोड़ते रहते हैं। जेसे, लोह के उत्पादन 
में ७ बहुराष्ट्रीय निगमों का हिस्सा ५० प्रतिशत था। इनके खत्तरताक 
खेल को समझते हुए भी विकसनशील देश उन्हें अपने यहाँ आने का 
आमन्त्रण देते हैं। भारत ने सन्‌ १९८०-८१ के बजट में इन बहुराष्ट्रीय 
निगमों के लिए अपने द्वार और अधिक खुले कर दिये हैं । 


. विद्वव में साधनों का विषम बेंटवार।/-बविश्व में नैसगिक साधन- 
स्रोतों का विषम बँटवारा हुआ है। जुलियस नेरेरे ने अपने एक भाषण 
में कहा था कि दुनिया के गरीब राष्ट्रों में. विश्व की ७० प्रतिशत जन- 
संख्या और १७ प्रतिशत आय है। यह विषमता घटने के बजाय 
उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। गरीब राष्ट्रों की आय जहाँ सन्‌ १९६५-७५ के 
बीच प्रतिवर्ष १६ रु० बढ़ी, वहाँ अमीर राष्ट्रों की आय १०४० रुपये के 
हिसाब से बढ़ी। विश्व-बेंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष इत्यादि विदव- 


दुनिया में क्या चल रहा हे ? १३३ 


संस्थाओं की रचना ऐसी है कि उनका लाभ अमीर राष्ट्रों को ही मिला 
है और इस. रचना का विश्व की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। द 


अरब राष्ट्रों का रवेया--अरब राष्ट्रों में तेल की प्रचुर मात्रा होने 
के कारण ये राष्ट्र खूइ धन कमा रहे हैं। तेल के स्रोत से एक नया 
शोषण शुरू हुआ है। इस आय का एक हिस्सा भारत जेसे देशों में 
इस्लाम-धममं को बढ़ाने में ये राष्ट्र खचं कर रहे हैं, ऐसी भारत को 
आशंका है। इसके लिए यह जरूरी है कि कोई लालच से धमं-परिवतंन 
न करे और विदेशी पेसों पर आँख रखी जाय । 


प्रदूषण की समरया--अ!धुन्कि अद्योगीकरण से विश्व में हवा- 
पाती दूषित हो रहे हैं, और इससे पर्यावरण का असंतुलन बढ़ रहा है। 
आखिर भौतिक सम्पत्ति की यह हविस मानव को कहाँ ले जायगी ! 
आवध्यकताएँ और उपभोग बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ 
“-कहाँ तक--क्यों ?--ये प्रश्न दुनियाभर के चितनद्यील लोग पूछने लगे 
हैं। विकास की दर अमीर राष्ट्र शून्य करें; अन्यथा दुनिया के संसाधन 
५०-१०० साल में ही समाप्त हो जायेंगे, ऐसी गम्भीर चेतावनी करीब १० 
साल पूर्व सुप्रसिद्ध क्लब ऑफ रोम' ने दी थी, लेकिन दुरचिया उस ओर 
आज पूरा ध्यान नहीं दे रही है। दुर्भाग्य से भारत ने भी ओद्योगीकरण 
का यही गलत रास्ता स्वीकार किया है। हथियारों की वृद्धि, टाटा- 
बिरला की बहुराष्ट्रीय कम्पत्तियाँ और प्रदूषण का संकट यहाँ भी बढ़ 
रहा है। सबसे पवित्र नदी गंगा भी कारखानों के कारण जल-प्रदूषण से 
बची नहीं है। देखें, भारत और मानव-जाति कितनी बार ठोकरे खाने 
प्र सबक सीखेगी ओर दुनिया कब एक होगी ? 6 


१६. ऐका क्‍यों हुआ ? 


भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय देश में उत्माह उमड़ रहा था । 
भारत को सारी दुनिया की सहानुभूति प्राप्त हुई थी। वह दुनिया का सबसे 
बड़ा लोकतंत्र था। दुनिया में उसकी सबसे पुरातन सभ्यता थी, जिसने 
कई उत्तार-चढ़ाव देखे थे | फिर भी भारत आज इस चहुँमुखी हास की 
हालत में क्यों है ? इतनी गरीबी कि दुनिया के केवल आठ छोटे-छोटे 


भूटान जेसे राष्ट्र उससे ज्यादा गरीब हों और इतनो गुलामी कि गुलाम 
अपनी जंजीरों से ही प्यार करने लगें ! 


आज का संकट सभ्यता का संकट है। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत 
ने अपनी विशिष्टता छोड़ दी। भारत अपनी सभ्यता का उद्देश्य मूल 
गया। आज का संकट केवल राजनीतिक, आथिक, सामाजिक या शेक्षणिक 
नहीं है । वह वास्तव में सभ्यत्ता का संकट है। गांधी ने अपनी! युवावस्था 
में ही भारत पर के इस संकट को पहचाना था-.। आज भी'वही सभ्यता 
का, आत्मविव्वास खोने का संझूट है। गांधी भारत में आये, तब यहाँ के 
बहुतेरे नेता पश्चिम की चकाचौंध से मोहित थे और अपने को, अपनी 
सभ्यत्ता को घटिया मान बेठे थे | सामान्य प्रजा निराश थी। आज फिर 
वेसा ही संकट उपस्थित्त है। आज अभिजात-वर्ग पर्चिम की तथाकथित 
प्रगति से ओर सांस्कृतिक महत्ता से मोहित है, जनता हताश है। ब्रिटेल 
ने जाते-जाते अनेक भारतीयों के रूप में ऐसे सांस्कृतिक ट्रान्समीटर छोड़ 
दिप्रे हैं, जिन्होंने विज्ञान एवं बुद्धिवाद के नाम से भारत की सभ्यता का 
बुनियादी ढाँचा ही त्तोड़ डाला है। ये दोगली संस्कृति के निर्माण का 
प्रयत्न कर रहे हैं। गांधी अपनी युवावस्था से हो अपनी पुरानी सभ्यता के 
गुणों के स्वीकार पर एवं दोषों के त्याग पर आधुत एक नयी मनोवृत्ति पेदा 
करने सें लग गये थे। वे पदिचमी सभ्यता के प्रभाव के विरुद्ध प्राणपण से 
लड़े थे । यह निरी राष्ट्रीयता नहीं थी। भारत इस अर्थ में भोगोलिक 


ढ् २ डे तन 


ऐसा क्यों हुआ ? १३५ 


दृष्टि से कभी राष्ट्र नहीं रहा। भारत एक सभ्यता का नाम है। वह 
सभ्यता, जिसकी जड़े अतीत में हैं, जो पुरातन मूल्यों से प्रेरणा लेती है. 
ओर नये परिवेश धारण कर जमाने की चुनौतियों का स्वीकार करती है। 

भारतीय सम्पता की धारणा--इस सभ्यत्ता की धारणा यह है कि. 
जीवन अखंड एवं समग्र है। आध्यात्मिकता इप्तकी बुनियाद है। प्राणीमात्र 
के लिए आदर इसकी प्रमुखता है। यह सत्य, प्रेम, करुणा, आपस में सुख- 
दुःखों का बेटवारा एवं संयम पर जोर देतो है। श्री किशो रलाल मश्रुवा ला. 
ने इसे संत-संस्क्रतिी' कहा है। दूसरी है भद्द-संस्क्ृति'। भद्र-संस्कृत्ति 
आवश्यकताओं के असीम बढाने पर एवं उनकी पूर्ति पर यानी भोगवाद 
पर जोर देती है। गांधी संत-संस्क्ृति के प्रत्तक थे। सत्य एवं अहिसा, ये 
दो अमं घ अस्त्र लेकर वे इस पाद्िचिमात्य संस्कृति से जिन्दगीभमर लड़ते 
रहे | व्यक्तितत और साधाजिक जीवन को अमरता की ओर, विनाश से 
विकास की ओर, और अंधश्चद्धा से प्रकाश की ओर ले जानेवाले ये जीवन- 
मूल्य आज खंडित हो रहे हैं। यह देश का सबसे बड़ा संकट है। आजादी 
की लड़ाई के दौरान गांधीजी ने हमारा ध्यान इन जीवन-मूल्यों की ओर, 
भारतीय परम्परा की विशेषताओं को ओर, आकर्षित किया था| पर 
दुर्भाग्य से इस रास्ते को छोड़कर देश के नेताओं ने भौतिक विकास को 
यानी नहर, बिजली, अस्पताल इत्यादि को भारत के नये उपास्यदेव 
माना | नेहरूजी ने तो भाखरा बाँध को "नये युग के मंदिर' की संज्ञा दी 
थी | सड़क, नहर आदि का उपयोग करनेवाले मनुष्य के भीतर के 
स्वार्थ को, भोग की इच्छा को, नियंत्रित रखने के लिए गांधीजी की तरह 
स्वयं नेताओं को अपने जीवन से त्याग, संयम आदि का उदाहरण पेश 
कर समाज को सही नेतृत्व देना चाहिए था। वह नहीं हुआ । इसका 
परिणाम हमारे सामने है। आजादी के बाद देश में गरीबी, महँगाई 
इत्यादि जो बढ़ी है, वह स्वार्थ एवं भोग-बृत्ति के बढ़ने के कारण भी है, 
न कि केवल चीजों की कमी, जनसंख्या की बढ़ोतरी या साधनों की कमी 
के कारण, णेसा कि नेत्तागण कहते रहते हैं। 


शहद भारत किधरं?' 


गांधीजी ने इस देश की आत्मा को पहचाना थां। वें चाहते थे कि 
इस देश का विकास भारतीय संस्कृति के चिरंतन मूल्यों के आधार पर 
हो, न कि पश्चिमी देशों की अंधी नकलरू। उन्होंने कहा था--“में नम्नता- 
पूृवंक यह मानता हूँ कि पश्चिम के पास बहुत कुछ ऐसा है, जिसे हम ले 
संकते हैं, पा सकते हैं, और जिससे हम लाभाग्वित हो सकते हैं। ज्ञान 
किसी एक देश या जाति के एकाधिकार की धस्तु नहीं है | + *"' ( पर ) 
मेंरा हृढ विश्वास है कि भारत ने कष्ट और तपस्या की भाग में से 
गुजरने के लिए जितना धीरज दिखाया और अपनी सभ्यता पर--जो 
अपूर्ण होते हुए भी अभी तक काल के प्रवाह को झेल सकी है--किसी भी 
दिशा से कोई अनुचित आक्रमण न होने दिया तो वह दुनिया की शांति 
ओर ठोस प्रगति में स्थायी योगदान कर सकती है |“ लेकिन बाहरी 
सभ्यता के आक्रमण से बचाने की बात त्तो दूर, हमने तो उसे संमझ-बूझे- 
कर निमंत्रण दिया | हू. न 


. गांबीजी ने राज्य-सत्ता और अथ॑-सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जिन्दगी- 
भर जोर दिया, क्योंकि व्यक्ति की प्रतिभा छोटे-छोटे, सरल सहज संगठनों 
में ही प्रकट हो सकती है। बड़े संगठनों में आदमी खो जाता है। आज 
राज्य एवं बड़ी-बड़ी कम्पतनियाँ आधुनिक मनुष्य को घेरे हुए हैं। बड़े 
संगठनों में आधुनिक मनुष्य को तथाकथित स्वतंत्रता अर्थात्‌ गैर- 
. जिम्मेदारी तथा सामाजिक व नैतिक कतंव्यों को निभाने से अर्थात्‌ 
जिम्मेदारी से बचने की स्वतंत्रता है। सिफ छोटे समूह में ही मनुष्य 
अपने नैतिक निर्णयों को, अपनी प्रत्तिमा को और अपनी मनुष्यता को 
अच्छी तरह प्रकट कर सकता है। इसीलिए आज पश्चिम में आधुनिक 
समाज का विघटन हो रहा है। प्रारंभ में बड़े राजनीतिक दलों के संगठन 
पंजीपतियों के हथकंडों से बचने के लिए ही थे। लेकिन परिणाम उल्टा 
निकला | आज का प्रजातंत्र भीड़ का प्रजातंत्र' है। भीड़ का प्रजातंत्र' 
ये शब्द ही परस्पर-विरोधी हैं। भीड़ अपने चालक का विरोध नहीं कर 


ऐसा क्यों हुआ ? १३७ 


सकती | भेड़ का प्रजातंत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता; वह प्रातिनिधिक ही 
होगा | अतएवं अधिक-से-अधिक सत्ता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का काय॑ जहाँ हो 
सके, वहाँ होनी चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे गाँवों के और नगरों के मुहल्लों के 
हाथों में होती चाहिए, जहाँ लोग एक-दूसरे को पहचानते हों और 
भीड़ न हो । द 


गांधी ने संत-संस्कृति को भारतीय सभ्यता का हृदय माना था। 
वे उसके द्वारा भारत की चेतना जगाने का, भारत को उसका अपना 
उद्देश्य, लक्ष्य, मिशन समझाने का कार्य करना चाहते थे। वे रचनात्मक 
कार्यक्रम और सत्याग्रह के द्वारा इस उद्देश्य की पूत्ति कर रहे थे। यह 
काम पूरा होने के पहले ही विश्व!युद्ध के कारण भारत से ब्रिटेन को 
हटना पड़ा था। राष्ट्रीयता निर्माण होने के पूर्व हमें राज्य-सत्ता मिल 
गयी। गांधी जानते थे कि उनका काम पूरा नहीं हुआ है। अत्तः वे 
स्वराज्य मिलने के बाद उस समय के प्रदनों को लेकर इस काम में जुट 
गये और भारत की आच्तरिक शक्ति जगाने लगे। उस समय देश के 
सामने शरणार्थी समस्या, हिन्दू-मुस्लिम कटुता, देश में शांति-स्थापना 
का काये, अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान को भारत द्वारा ५५ करोड़ 
रुपये देना, अनाज का कंट्रोल आदि त्तात्कालिक प्रश्न मह बाये खड़े थे 
जिनसे गांधीजी जूझे । अपने आखिरी लेख में उन्होंने लिखा- हमें जो 
मिली है, वह सिर्फ राजनीतिक आजादी है। देश के लाखों गाँव एवं 
ग्रामीण जनता की दृष्टि से सामाजिक, आथिक ओर नैतिक आजादी 
हासिल करता अभी बाकों है ।। सन्‌ १९३० की पूर्ण स्वराज्य की 
प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई है, अत मतदाता को जगाओ ,--यह्‌ आधशिरी 
संदेश देकर वे चले गये । 


देश ने गांधी को भुला दिया-देश का यह दुर्भाग्य था कि देश ने 
गांवी द्वारा दिये गये भारतीय सभ्यता के इस संदेश को भुला दिया। 
ज्रहु परिचिमी औपचारिक लोकतंत्र के एवं आर्थिक विक्रास के केन्द्रित 


१३८ भारत फिघर ? 


पाश्चिमात्य आदर्श के चक्कर में पड़ गया। परिणामस्वरूप राज्य-सत्ता 
एवं अथ्थं-सत्ता का अधिकाधिक केन्द्रीकरण होने लगा। दिल्‍ली में बैठे: 
हुए २० लोगों से भारत का पुनरुत्थान नहीं होगा--ऐसी गांधीजी ने 
चेतावनी दी थी। केन्द्रीय मत्रिमंडल ने, जिनमें मंत्रियों की संख्या उस 
समय केवल २० थी, इस पर ध्यान नहीं दिया। देश के दो प्रतिशत 
अभिजात-वर्ग ने माना कि वे राज्य की एवं औद्योगीकरण को आधुनिक 
संकल्पनाओं से पुरातन राष्ट्र का कायाकल्प करेंगे। आज ३५ साल हो 
गये हैं। लोकतस्त्र का तंत्र' लोक पर हावी हो गया है और भारतीय 
जनता इस केन्द्रित तंत्र की गुलाम हो गयी है। इन दिनों लोक की शक्ति 
उत्तरोत्तर घटती गयी है। समाज-जीवन का कोई पक्ष अब ऐसा नहीं 
बचा है, जिसमें सरकार का प्रवेश न हो। चागरिक-जीवन का भयंकर 
रूप से सरकारीकरण हो गया है| दूसरी ओर सरकार के ऊपर नागरिक- 


"४ ः | भूल- है पी 


शक्ति का कोई प्रभाव नहीं बन सका है। भारत अपने अतीत को 


की 





ले की भविष्य पा पी पल व्ूुक - 
कर नकलंची हो गया है। मेकॉले की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है 


कोई भो राष्ट्र अपने अतोत के अनुभव से प्रेरणा पाये बिना और उप्तकी 
विकृतियाँ हटाकर संस्कृति सुधारे बिना ताजा नहीं हो सकता । 


विदवास का संकट--अत: इस विचार को लेकर जनता को जगाना 
होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग आज की स्थिति से त्रस्त हैं, 
फिर भी यही सोचते हैं कि इसका भी उपाय सरकार करेगी यह 
सरकार नहीं, तो वह्‌ सरकार | जनता का खुद पर से विश्वास 
उठ गया है, यह सबसे बड़ो शोकान्तिका है आज का संक्रट विश्वास 
का संकट है । इसलिए जनता को समझना होगा कि यह काम हमें 
करना है। उसे सोचना चाहिए कि आज को परिस्थिति इसलिए पैदा हुई 
है कि सारो सत्ता सरकार के हाथ में केन्द्रित हो गयी है और हमने 
सारो सत्ता स्वयं केन्द्र के हाथ में सौंप दी है। इसे बदलने के लिए फिर 
उसी सत्ता:की शरण लेना तो उसीके जाहू को मजबूत बनाना है। जो 


ऐसा क्‍यों हुआ ? श्ह्रू 


व्यक्ति या समूह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी अपने प्रत्ति- 
निधियों की ओर देखेगा--भले ही वे उसीके द्वारा चुने हुए क्यों न हों-- 
वह हमेशा दु:खी रहेगा | 'पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं! यह यहाँ के अनु 
भवों का निचोड़ है| 


आज चुनाव से प्रातिनिधिक सरकार बनती है। नागरिक की तमाम 
कमजोरियों का लाभ उठाकर खेला जानेवाला आज का चुनाव एक ऐसा 
खेल बन गया है, जिसमें साधारण नागरिक को कोई दिलचस्पी नहीं रह 
गयी है, सिवा इसके कि पाँच वर्ष में एक बार भेड़ों की तरह भरकर वह 
मतदान-केन्द्रों में लाया जाता है। यद्यपि ऐसा औपचारिक लोकतंत्र ताना-- 
दाही से कहीं अच्छा है, फिर भी इसकी मर्यादाएँ हैं, जो भारत में आ 
गयी हैं । यह लोकतंत्र लोक-शिक्षण द्वारा समाज को जगा नहीं सकता 
आज के लोकतंत्र को अभिजात-वर्ग के लोग--णो भद्ग-संस्कृति की उपज 
है--चलाते हूं। केवल २-४ प्रतिशत लोग ही इसमें हिस्सा लेते हैं। इस 
अभिजात्त-वर्ग की वेशभूषा पश्चिमी ढंग की है। वह मातृभाषा से भिन्‍न- 
भाषा अंग्रेजी में बोलना प्रतिष्ठा का लक्षण मानता है। उसके खेल,. 
रहन-सहन, जीवन का सब कुछ सामान्य जनता से भिन्‍नत है। इसके 
सोचते के तरीके भी भिन्‍न हैं। यह वर्ग ९५ प्रतिशत जनत्ता की अस्मिता 
को नहीं जगा सका, क्योंकि आज को व्यवस्था को बनाये रखने सें उत्तका: 
निहित स्वार्थ पेदा हो गया है। 


मानसिक गुलामी से मुक्ति--अतः जनता को अपनी समस्याएँ समझ: 
कर खुद ही हुल करनी होंगी । भला ५-१० प्रतिशत छोग कितने ही भले 
हों--यह वर्ग तो भला भी धिद्ध हुआ नहीं है, क्‍योंकि इनमें से बहुत सारे 
शोषक हैं--९५ प्रतिशत अपने से भिन्‍न जीवन जीनेवाले लोगों को बुद्धि 
एवं भावना को केपे जगायेंगे ? ओर ६८ करोड़ लोगों की शक्ति जगे बिना 
उनकी उन्नति कैसे होगी ? लोग आज ऐसी भावना के गुल्मम हो गये हैं: 
कि दूसरा कोई हमारा भला करेगा। यह 'देइज्म'-वह वाद' है, हमें: 


१४० भारत क्रिघर ? 


“वींइज्म-हम वाद' चाहिए। मानसिक गुलामी सबसे भयंकर गलामी होती 
है। इसमें से मुक्त हुए बिना और अपनी समस्याओं से हम ही निबदेंगे 
ऐसे आत्मप्रत्यय के जगे बिना एक कदप भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 
इसलिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, जिससे लोग अपनी सम- 
स्याओं को हल कर सकें | ७ 


है 


१७. तब फिर हम क्या करें ? 


सारो सत्ता जतता को- प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या हम 
'हाथ पर हाथ धरकर बंठ जाये और बरबस खुद को गडढ़े में गिरते हुए. 
देखते रहें ? या जहाँ से भूल हुई है, वहाँ से भूल का सुबार करें ? हः हमने ने 
देखा कि नागरिक गुलाम हो गया है। अत: पुत्रः उसे अपना सारा 
कारोब र अपने हाथों में लेना होगा । 'सुशासन' स्व-शासन' का पर्याय 
नहीं है। आज का केन्द्रित शासन तो सु-शासन भी नहीं है। हम सरकार 
से या आर्थिक सम्राटों से कोई सत्ता या खैरात नहीं चाहते । हम चाहते 
हैं कि वे हमारी पीठ पर से उतंर जायेँ | हमारी पीठ पर आप सब बैठे हैं 
-और हंमें विकास करने को, दौड़ने को कहते हैं? यह ठीक नहीं | अतः हमें 
अपने स्वराज्य की घाषणा करनी होगी और लोक-स्वराज्य चलाने के 
लिए संकल्पबद्ध होना होगा। हमारा एक ही नारा है--'सारी सत्ता 
जवता को! । लोग जहाँ रहते हैँ, वहाँ अपने गाँव में या नगर के मुहल्ले 
में लोक-ध्वराज्य यातो ग्राम-स्वराज्य एवं नगर-स्वराज्य कायम करें। 
'केन्द्रीकरण के चक्रव्यूह में से स्वयं अपने अभिक्रम एवं संगठित पुरुषार्थ 
से ही हमें बाहर निकलना होगा। हमने गत २६ जनवरी १९३० को 
आजादी को प्रतिज्ञा ली थी और उसे स्वराज्य मिलने तक प्रतिवर्ष दोह- 
'राते जाते'थे । स्व॒राज्य तो मिला, लेकिन पहले जो लंदन में था, वह 





तब फिर हम क्या करें ? क्‍ १४१९ 


अब दिल्‍ली में आकर अटक गया है ! वह गाँव-गाँव आया ही नहीं । अत: 
हम अपने स्वराज्य का निर्माण करने में स्वयं जुट जाये । 

कार्यक्रम- तो हम क्या करें ? गाँव के सब बालिग स्त्री-पुरुषों की 
मिलकर ग्रामसभा बनायें | नगर हो तो नगर के मुह॒ल्ले की मुहल्ला-सभा 





संगठन के जरिये हम अपना भाग्य बदलेंगे। 


गठित करें। लोकतन्‍्त्र पर, आज की परिस्थिति पर चर्चा होकर, चेतना 
जागरण हो । जनता के कतंव्य एवं अधिकार हम समझें । सभा में नाग- 
रिक लोक-स्वराज्य की प्रत्तिज्ञा लें। प्रतिज्ञा को अमल में लाने के लिए 
निम्न कार्यक्रम सोचे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम दिशासूचक हैं। इनमें 
आवश्यकतानुसार घट-बढ़ हो सकती, है । 


१. गाँव के विकास की योजना बनाना--गाँव के साधनों को ध्यान 
में रखते हुए अपने गाँव को आवश्यकताओं के लिए गाँव चतुर्मंखी विकास 


१४२ भारत किधर ? 


वी योजना बनाये । जो दारिद्रय-रेखा के नीचे हैं, उन्हें ऊपर उठाने को 
'इस योजना में प्राथमिकता दी जाय । इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 
लगनेवाले साधनों की दृष्टि से अपनी आय का निर्धारित अंश या निर्धा- 
एरित रकम ग्रामसभा को दें। इससे गाँव का कोष बनेगा। इस कोष 
में से गरीबी मिटानें के एवं गाँव के कल्याण के काम हाथ में लिये 
जायेंगे। इस योजना का आश्िक उद्देद्य यह रहेगा कि हर परिवार 
'को पूरा रोजगार मिले ओर उसकी आय से न्यूनतम जीवन-मान वह 
जी सके । इस दृष्टि से जमीन के कानून अमल में न आये हों तो उन्हें 
अमल में लाने का प्रयत्न किया जाय । जमीन की पूर्ण क्षमता का उपयोग 
कर अधिकाधिक उत्पादन हो, जिससे कि गाँवों की भूख मिटे। इसके 
साथ-साथ किसान को अपनी फसल का लागत जितना दाम मिले और 
मजदूरों को वाजिब वेतन मिले, यह प्रयत्न किया जाय॥ _.. - 


२. जमीत के साथ-साथ गाँव के उद्यीगों को बल्लावा देना होगा। 
अन्यथा पूर्ण रोजगार मुश्किल होगा। उद्योगों की दिशा स्वयं-रोजगार 
की होगी। उद्योगों का ग्रामीण आवश्यकताओं के साथ तालमेल बेठाना 
होगा | इसछिए अनाज-प्रशोधन, तेल, कपड़ा, साबुन, जूते, गुड-खांड्सारी 
जैसे ग्रामीण उद्योग खेड़े करने होंगे। सुधरे हुए औजारों का इस्तेमाल 
करना होगा । लेकिन ऐसी दृष्टि रहे कि उसके साथ-साथ सबको काम मिले 
और औजारों को कम पूंजी लगे | गाँव में बने हुए माल का हम उपयोग 
करेंगे और इस प्रकार को नगर के कलू-का रखानों में बनी हुई वस्तुओं का 
हम बहिष्कार करेंगे, ऐसा संकल्प ग्राम्सभा को लेना होगा। 


३. सामाजिक एकता हेतु जात-पाँत के बंधन समाप्त करना, छआछत 
मिटाना, दहेज आदि कुप्रथाएँ समाप्त करना इत्यादि काम करने होंगे। 
हिन्दुओं, मुसलमानों, बौद्धों आदि की आपस में सदभावता एवं एकता बनी 
रहे, इस हेतु भिन्न-भिन्न धर्मों का ज्ञान सबको दिया जाय। घामिक और 
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सामाजिक त्योहार सब गाँववाले मिलकर मनायें। इससे राष्ट्रीय एका- 
त्मता को भी बल मिलेगा । 


४ आज देशभर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। स्थान-स्थान पर 
तरह-तरह के अन्याय एवं शोषण चलते रहते हैं। अनेक सरकारी कमं- 
चारी ठीक से काम नहीं करते । घूस लेते हैं। व्यापारी सामान में मिलावट, 
मुनाफाखोरी आदि करते रहते हैँ । अपने गाँव से इस शोषण एवं अन्याय 
को मिटाने हेतु ग्रामसभा लोक-प्रतिनिधि एवं सरकारी कमंचारियों को 
संगठित रूप से निर्देश देना प्रारंभ करे। वे अपने कतंव्य तत्परता के साथ 
करें, इसके लिए उन पर संगठित शक्ति से दबाव डालें। कोई अन्याय 


या अ्रष्णाचार हो तो ..उसके खिलाफ शांतिमय तरीके से संगठित रूप से 
आमसभा आवाज उठाये । 


५ इन सब बातों के साथ-साथ रष्ट्रीय स्तर पर भी जागरण का 
प्रयत्त किया जाय | नागरिक हकों की रखवाली होनी चाहिए । प्रेस और 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए। ये दोनों लोकतंत्र के 
स्तंभ हैं । आज गाँव में और नगरों में गुण्डागर्दी बढ़. रही है । राजनीतिक 
नेता, नौकरशाही, उद्योगपत्ति, व्यापारी एवं गुण्डः-इनका गठबंधन सा हो 
गया है। इस बात को जनता को समझाना होगा । इसका प्रतिबिब गाँव- 
गाँव के असामाजिक तत्त्वों के बलवान होने में दिखाई पड़ता है। आज 
ये सब मिलकर सामान्य आदमी के विरुद्ध षड़यंत्र कर रहे हैं। अतः 
गुंडागर्दी के खिलाफ गाँवोंमे एवं नगरों के मुहल्लों में युवकों के सुरक्षा- 
_ दल स्थापित हीने चाहिए | इससे जनता की हिम्मत बढ़ेगी और असामा- 
जिक तत्त्वों पर अंकुश आयेगा। ऐसे ही ग्रामसभा प्रमुखों के क्षेत्रीय 
सम्मेलनों में लोक-प्रतिनिधि को बुल्शकर उन्होंने जो काम किया है उसके 
बारे में प्रश्न पूछे जाये एवं स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए 
उन्हें निर्देश दिया जाय | इससे दोनों ओर चेतना बढ़ेगी | 
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नया नेतृत्व--इस प्रकार के कार्यक्रमों के चाल करने से देश में 
नया नेतृत्व पेदा होगा, जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है। पुराना 
राजनीतिक नेतृव अपनी ही राजनीतिक चालों में गिरफ्त हो गया है। 
अब राजनीतिक दाँव-पेचों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज का संकट 
निरा राजनीतिक संकट नहीं है। इसका स्वरूप सभ्यता के संकट का 
है, यह हम देख चुके हैं। अत्त: कालान्तर में आयो हुई विक्ृतियों को 
हटाकर भारतीय सभ्यता को अपने स्वरूप को निस्ारकर प्रकट करना 
होगा और लोगों की शक्ति जगानी होगी। आज के लोकतंत्र में ओर 
अथंतंत्र में ९० प्रतिशत लोगों की शक्ति का कोई उपयोग नहीं है। अतः 
वह सुप्त हो गयी है। उपयोग न होने से हम भी उसे भूल गये हैं | अतः 
. हम अपनी जझ्ञक्ति को याद कर गाँव का कारोबार ग्रामसभा के माफेत करें 
और इस आत्मशक्ति का उपयोग कर। यदि यह शक्ति जागुत्त हो जाय, 
संगठित हो जाय एवं सक्रिय हो जाय त्तो कोई भी विरोधी शक्ति उसके 
सामने टिक नहीं सकेगी। इंस शक्ति का उपयोग कर हँम सकारात्मक 
बेकल्पिक व्यवस्था का गाँव-गाँव में निर्माण करें ओर शोषण की व्यवस्था 
से अपना हाथ खींच लें यानी उसे सहयोग न दें। सामान्य जनता के 
सहयोग के या उदासीनता के कारण ही केन्द्रित राज्य-दक्ति एवं अर्थे- 
शक्ति कायम है, एवं शोषण और अन्याय चलते हैं। हम सहयोग न दें 
तो केन्द्रित राज्य-शक्ति एवं अथं-शक्ति स्वतः के भार से चरमराकर गिर 
पड़ेगी । इसलिए हमें स्वयं जागना होगा एवं समस्या को समझना होगा । 

बहुतेरे गाँवों में एवं शहरों में सुजतशील एवं संवेदनशील नागरिक 
रहते हैं। इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन ये छटपटाते रहते हैं । 
इत्तमें से कुछ आज हाथ-पेर पटककर एकाकी काम कर रहे हैं। परि- 
स्थिति का विश्लेषण कर वे खुद जाग रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं । 
ये समाज-सेवक लोगों को जिन्दगी के प्रश्नों को लेकर उन्हें सुलझाने का 
प्रयत्न एकाकी या संगठन बनाकर कर रहे हैं और कर सब ते हैं। अनेक 
व्यक्ति आज अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। इनसे कई 
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गुना नागरिक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं। इन सबकी परस्पर 
जानकारी और आपस में परस्पर अनुबंध होना चाहिए। भारत माता 
बाँश नहीं है । उसने संक्रटपृर्ण घड़ियों में आज त्तक ऐसे अनेक रत्न पैदा 
किये हैं, जिन्होंने हार न मानते हुए परिस्थितियों से लोहा लिया है। 
ऐसे लोग गाँव-गाँव में और नगरों में मिलते हैं, मिल सकते हैं । ऐसे 
नागरिक अपने-अपने काम-धंघे को करते हुए हर रोज एक घंटा समय इन 
कार्यक्रमों के लिए दें। एक घंटा देश को'--यह नारा फिर से बुलंद 
करना होगा । रचनात्मक काम एवं सत्याग्रह--इन दो पहियों पर यह नर- 
जागरण की, नैतिक पुनर्जागरण की गाड़ी चलेगी | 


भारत माता आज अपने ६८ करोड़ पुत्र-पुत्रियों की ओर निहार रही 
है कि माता के मिशन को कौन समझेंगा ओर पुत्र-पुत्री का कतंव्य 
निभायेगा। बंकिमचंद्र ने वन्दे मात्तरम' नाम के अपने अमर गीत में 
गाया था द द 
त्रिशतुकोटिकृण्ठकलक्लनिनादकराले 
... के बोले, माँ तुमी अबले ?' 


तीस कोटि कण्ठों का निनाद है, ऐसी स्थिति में कौन कहता है, माँ 

तुम अबला हो !' उस जमाने के त्रिशत्‌ु यानी तीस कोटि कण्ठ आज 

अड़्सठ कोटि हो गये हैं। उस समय भारत माता गुलाम थी। आज वह 

मुक्त है। लेकिन उसके बच्चे खुद के ही बुने हुए जाल में फेसकर गुलाम 
हो गये हैं। उन्हें अपने-आपको, स्वयं को मुक्त करना है। 


इस मुक्ति के आन्दोलन में प्रबुद्ध-च्ग की मदद अपेक्षित है। इस गीत 
की रचना के समय मुक्ति की लड़ाई के अस्त्र मालूम नहीं थे। तो फिर 
नये अस्त्रों से संग्राम करने के अनुभव का सवाल ही नहीं था। बीच के 
काल में रचनात्मक कार्य एवं सत्याग्रह, इन दो अस्त्रों का मुक्ति-संग्राम के 
लिए आविष्कार हुआ। इन अस्त्रों के चलते जिस पर सूर्य कभी डूबता 
२० 
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नहीं था, ऐसा ब्रिटिश सामाज्य देखते-देखते समाप्त हो गया। आज 
सफलता का अनुभव हमारे पास है। सिर्फ उसे याद करके आत्मविश्वास 
जगाने की जरूरत है| 


द्विविध क्रान्ति-यह परिवतेन या क्राच्ति द्विविध होगी--एक तो 
स्वयं को बदलना होगा, और दूसरे, परिस्थिति को' भी बदलना होगा। 
मं के द्वारा व्यक्ति को बदलने पर ऋषि-मुनियों ने जोर दिया है। 
माक्स ने परिस्थिति बदलने पर जोर दिया है। गांधी ने दोनों को जोड़- 
कर व्यक्ति एवं सामाजिक परिस्थिति, दोनों को एक साथ बदलने पर जोर 
दिया है। यह परिवतंन स्वयं से शुरू होगा और हमें इस महान्‌ क्रान्ति 
का वाहक बनना होगा। हमें केवल आन्दोलन में ही नहीं, शुद्ध साधनों 
का भी अपने जीवन में आग्रह रखना होगा। वेसे ही, हमें अपने- गाँव 
में बनी हुई वस्तुओं के उपयोग को यानी स्वदेशी का स्वीकार एवं बाहर 
से कछ-कारखानों में बनीहुई वस्तुओं का बहिष्कार अपने जीवन से 
प्रारम्भ करना होगा । कायक्रमों पर अमल करते-करते धोरे-धीरे जनता 
की शक्ति जागेगी और वह ग्रामसभा, मुहल्ला-सभा में संगठित होने 
लगेगी । हम इस मुक्ति-आन्दोलन के सैनिक बनें । गांधीजी ने इस देश 
के आर्थिक-प्ामाजिक विकास का रास्ता विस्तार से बताया था। उन्होंने 
कहा था, “आजादी तीचे से शुरू होनी चाहिए | हरएक गाँव में लोगों को 
अपनी हुकूमत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता ओर ताकत होगो। 
हरएक गाँव को अपने पाँव पर खड़ा होना होग। । अपनी जरूरतें खुद 
पूरी कर लेनी होंगी । इसका यह मतलूब नहीं कि पड़ोसियों पर या 
दुनिया पर भरोसा न रखा जाय या राजी-प्रसन्‍्तत्ता से दी हुई उनकी 
सहायता न छी जाय। ऐसा समाज अनगिनत गाँवों का बता हुआ होगा । 
उसका फैलाव एक के ऊपर एक मीनार के ढंग पर नहीं होगा, जहाँ 
ऊपर की तंग-चोटी त्तीचे की चोड़ो नींव पर खड़ी रहती है ! बल्कि 
समुद्र की लहरों की तरह घेरे की शकल में होगा। व्यक्ति उसका मध्य- 
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बिन्दु होगा। व्यक्ति भो सदेव अपने गाँव की खातिर मिटने को तैयार 
रहेगा । बाहर का घेरा या दायरा अपनी ताकत का उपयोग भीतरवालों 
को कुचलने में नहीं करेगा, बल्कि उन सब्रको अपनी ताकत देगा और 
इनसे ताकत पायेगा | सब एक-दूसरे से ताकत पायेंगे।”४ & 


१८. जब लोग जागते हैं 


हा जा सकता है कि लोक-स्वराज्य की बातें तो सब ठीक हैं, 
लेकिन यह होगा केसा ? बड़े-बड़े जाने-माने व्यक्ति भी कुछ नहीं कर 
सके, तो हम गाँव के अशिक्षित, सामान्य मानव इतनी बड़ी विरोधी 
शक्तियों के सन्‍्मुख कर ही क्या सकते हैं ? राज्य-सत्ता एवं अथ॑-सत्ता 
का विकेन्द्रोकरण हो, सत्ता लोगों के हाथों में आयें और केन्द्रीय शासन- 
शक्ति के बिना, बिना डंडे के, केवल धर्म से प्रजा केसे चलेगी और 
शोषण से केसे मुवित मिलेगी ? 


डंडे का राज्य पिछले ३५ साऊरू से चल हो रहा है। व्यक्तिगत 
स्वाथंसिद्धि की प्रेरणा से पिछले त्तीन दशकों में सौ में ८०-९० लोगों 
का जायज स्वाथे भी पूरा नहीं हुआ, यह भी हमने देखा है, भोगा है। 
इससे हिम्मत न हारते हुए कई स्थानों पर कुछ जागे हुए युवक, वृद्ध, 
महिलाएं और गाँव के सब लोग परिस्थितियों से अकेले या सब मिलकर. 
जूझ रहे हैं और कदम-दर-कदम आगे बढ़ रहे हैं। जनता जाग रही है। 
गाँव जाग रहे हैं। निश्चय ही अभी जागृति सम्पूर्ण नहीं हुई है। इसमें 
कुछ कमियाँ हैं। जागृत गाँवों की संख्या विशाल भारत की तुलना में 
कम है। लेकित इतनी कम भी नहीं कि ये अपवाद हैं-ऐसा कहकर 
टाछा जा सके। नोचे दिये गये कुछ उद्दहरणों से यह प्रकट होता है कि 


१४८ . भारत किघंर ? 


देश में सम्पूर्ण परिदर्तंत की, सम्पूर्ण क्रान्ति की पूरी सम्भावना है। पिछले 
कई वर्षो में ऐसे जो कई प्रसंग सामने आये एवं जो घटनाएँ भारतभर में 
घटी हैं, उनमें से कुछ को हम देखें-- 


एकाकी व्यक्ति--प्रा रम्भ करें एकाकी व्यक्ति के प्रयत्त से | महाराष्ट्र 
के वर्धा जिले में पोथरा गाँव में पंढरीनाथ नाम के एक छोटे किसान 
रहते हैं। केवल चौथी कक्षा तक पढ़े हुए ये सज्जन हैं। गत वर्ष ओले 
गिरे और गाँव के करीकन्करीब सभी मकान क्ष्वृस्त -हो गये। सरकार ने 
मदद के रूप में तहसीलदार के साथ ग्रामवारसियों में बाँटने के लिए कुछ 
पैसे भेजे। तहसीलदार ने एक रात्त को गाँववालों को इकट्ठा कर रुपये 
बाँटे, लेकिन सबको २५-२५ रुपये कम देकर कुछ पैसे अपनी जेब में डाल 
लिये। ७० ग्रामवासियों में से ३० लोगों ने ख़िन्न होते हुए सज़बूरी से 
. कम रकमें चुपचाप ले. लीं। पंढरीनाथ की थी रुपये लेने की बारी आगयी॥ 
उन्होंने “आप २५ रुपया कम क्यों दे रहे हैं, इसका कारण पूछते हुए 
कम रुपये लेने से.इनकार कर दिया | अधिकारी को भौंहें तत गयीं । वह 
बुदबुदाया और पटवारी के पास जाकर मामला समझ लेंने को कहा। 
उसी सभा में पट्वारी के पास जाकर पंढरीताथ ने कम रुपया लेने से 
सबके सामने साफ-प्ताफ ना' कर दी! दो-तीन बार पटवारी को झिड़- 
कियाँ खाने पर भी पंढरीनाथ डटे रहे, तब आखिर तंग आकर और सबके 
सामने झंझट न हो, इसलिए पंढरीनाथ की रकम में से २५ रुपये न काटते 
हुए उन्हें पूरी रकम दे दी गयी । लोग यह सब आंखें फाड़कर देख रहे 
थे। उनके लिए यह सब अद्भुत था। पंढरीनाथ के बाद जिनकी रुपये दिये 
गये, उतसे फिर २५ रुपये काटना जारी रहा। काम समाप्त होने पर लोग 
घर गये और रातभर इस अनहोनी घटना पर सोचते रहे और काना- 
फूसी करते रहे। दूसरे दिन बड़े सबेरे सब लोग पंढरीनाथ के घर पर 
इकट्रे हुए और उनसे उन्होंने निवेदन किया कि हमारे २५-२५ रुपये 
वःपंस-दिलाने की तरकीब बतोओ | पंढरीनाथ ने कहा कि हम कलेक्टर को 


जब लोन जागते हैं १४९ 


कल रात्त की घटना का निवेदन दें। निवेदन तैयार होकर,सबके हस्ताक्षर 
होने की ही देर थी कि उतने में तहसीलदार को यह खबर लगी और 
उन्होंने सबके सब रुपये चुपचाप वापस लोटा दिये। अकेला सामान्य 
आदमी भी हिम्मत करे तो क्या हो सकता है, इसकी यह मिसाल है । 
ऐसे अनेक उदाहगण दिये जा सकते हैं। 


शराब के खिलाफ कार्यक्रम--अब सामूहिक प्रयत्नों के प्रसंग 
लीजिये। शराब से हम आरम्भ करें। महाराष्ट्र में भंडारा जिले में पालोरा 
गाँव की भोली-भाली अशिक्षित महिलाओं ने शशाब पिये हुए अपने पुरुषों 
की मारपीट से तंग आकर एक सभा करके यह तय किया कि हम अपने-अपने 
पति को समझायें और शराब के मठके फोड़ डालें। उन्होंने ऐसा किया। 
इस अनहोनी घटना की: खबर आग की तरह चारों ओर फेली | इदं-गि्द 
के तीस गाँवों की बहनों ने भी सभा की। इन बहनों ने भजन गाते-गाते 
इसका प्रसार करने क्रे लिए सात दिन की पदयात्रा को। परिणामस्वरूप 
सब जगह शराब बनाने को है डियो फोड़ डाली गयीं। गुण्डों ने इन्हें 
डराया, धमकाया । इनके खिंलाॉँफ कोट में मुकदमे भी चल रहे हैं। 
लेकिन बहनें अडिग हैं। इस क्षेत्र की शराब को आदत बड़े पैमाने पर 
समाप्त हो गयो है, क्योंकि इस क्षेत्र में शराब का बनना बंद हो गया है। 


सुदूर मणिपुर राज्य में इम्फठ में भी बहनों ने ऐसा पराक्रम करके 
बतलाया है। रात को ये रातरानियाँ यह जानने के लिए गश्त लगाती 
थीं कि कहाँ शराब बन रही है, कोन पी रहा है ! 


राजस्थान में झुनझुनू जिले के कासिमपुर के निवासियों ने ग्रामसभा 
बुलाकर सवंसम्मति से अपने गाँव को शराद-मुक्त करने का संकल्प किया 
और इसका उल्लंघन करनेवाले पर जुर्माता, बहिष्कार आदि कौ 
योजना बनायी । यदि कोई शराब पी लेता है, तो उसके बच्चे या पत्नी 
गाँववालों को सूचना देते ही सारा गाँव मिलकर उसको कटबरे में खड़ा 
कर देते हैं । तब गाँव उस पर जुर्माना करेंता है। द 


१५० भारत किधर ? 


कासिमपरा ने यह भी नि्णंय लिया है कि उनके गाँव का कोई 
मुकदमा थाने में एवं कचहरी में नहीं जायगा ओर गाँव में मृत्युभोज 


नहीं होगा ।*' 


घूस के विरुद्ध संघं--बिहार के पश्चिम चंपारन जिले में वहाँ की 
_ लोकसमितियों ने इन्दुजी नाम के युवक के नेतृत्व में एक ब्लाक में १७ 
लाख रुपयों के घोटाले की जाँच के लिए ३ साल पहले शानदार जन- 
आन्दोलन किया । प्रखण्ड के ग्रामीणों ने इस आन्दोलन के दोरान प्रखंड 
कार्यालय पर घरना दिया। मुकदमे, लाठीमार, जेल, क्रमिक अनशन 
आदि से भी जब सरकार नहीं झुकी और लोग भी नहीं दबे तो दो 
नागरिकों ने आमरण अनशन प्रारंभ किया । तब बिहार सरकार ने इस 
मामले की तहकीकात का आश्वासन दिया, तब कहीं अनशन दूटा । 


अन्य अन्यायों के विरुद्ध संघ्ं--चम्पारन में ही चनपटिका की 
चीनी मिल के मजदूरों की ५ जायज माँगों को लेकर लोकसमिति के 
मात्तहत मजदूरों ने एक अनोखा सत्याग्रह शुरू किया। मजदूरों ने 
हड़ताल कर काम बंद नहीं किया । वे रोज मिल में काम पर जाते थे 
ओर अपनी माँगों को लेकर गाँव के खेतिहर मजदूर मिल के दरवाजे पर 
बेठकर क्रमिक उपवास करते थे। बाद में मिल का घेराव शुरू हुआ ॥ 
आखिर मिल-मालिक झुके | ५ में से ७ माँगें मानती गयीं ओर बची हुई 
२ माँगों पर बात्तचीत करेंगे, ऐसा त्तय हुआ | 


इसी बीच लोकसमित्ति के नागरिकों ने एक बड़े व्यापारी को नमक 
के साथ पत्थर पिसवाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया । व्यापारी गिरफ्तार 
हुआ | लेंकिन थाने में जाने के धाद मामला रफा-दफा कर दिया गया ४ 
'पेसे थाने से क्या मत्तलब ?' ऐसी आवाज जनता में से उठी और एक 
निश्चित दिन एक बड़ा ताला लेकर लोग लौरिया थाने पर पहुँचे । थाने 
. की बंदूर्क तन गयाों। लोकसमिति के सैकड़ों सदस्यों ने और हजारों 


जब लोग जागते हें १५१ 


नागरिकों ने अपनी कमीजें उतारकर अपने सिर पर बाँध लीं और गोली 
के सामने सीना खोल दिया। वे नारा लगाने लगे-'प्िर पर कफन 
बाँध लिया तो मोत से डरना क्‍या जाने ?” नारों और गानों के बीच 
निहत्थे लोगों ने थाने पर ताला लगा दिया। 


इसी जिले के रानीपुरवा गाँव के कुछ लोगों ने गरीबों की जमीन 
दबा ली थी और लोकसमिति के पर्चे पर बड़े लोगों ने हस्ताक्षर भी कर 
दिये, जिसमें घोषणा की थी कि मैंने जमोन का गैरकानूनी दखल नहीं 
किया है, किया हो तो स्वेच्छा से छोड़ दंगा। अपनी सदाशयता दिखाने 
के लिए सबने परचे पर हस्ताक्षर कर दिये। फिर लोकसमिति ने आम 
सभा बुलाकर इस परचे पर किये हुए हस्ताक्षरों के आधार पर एक-एक का 
नाम लेकर, उसके गेरकानूनी भूमि की घोषणा को एवं उन्हें जमीन 
छोड़ने को कहा । इस बात की कलेक्टर को भी सूचना दे दी गयी। अभी 
यह संघ जारी है। 


महाराष्ट्र में थाना जिले में सरकार ने आदिवासियों को बरसों से 
जोती हुई जमीन से बेदखल करना प्रारंभ किया। हम अपनी जमोन 
नहीं छोड़ंगे” इस नारे के साथ सामूहिक सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें 
सेकड़ों आदिवासी जेल गये । तब सरकार झुकी और सन्‌ १९७२ से ७६ 
तक जिन्होंने खेती की, उन्हें जमीन पर से हटाया नहीं जायगा--यह बात 
सरकार ने मान ली । 


महाराष्ट्र में धुलिया जिले में शहादा-क्षेत्र में गेरकानूनी कब्जेवाली 
दस हजार एकड़ जमीन, संघर्ष कर, साहुकारों से छुड़वाकर वहाँ की 
ग्रामस्वराज्य-समिति ने स्थानीय आदिवासियों को वापस दिलायी है । 
इसी प्रकार संघ करके न्यूनतम मजदूरी कानून को गाँव-गाँव में लागू 
करवाया गया है और हजारों रुपयों की मजदूरी का अन्तर किसानों से 
मजदूरों को दिलवाया है । 


१५२ भारत किधर ? 


किसान-नेता श्री शरद जोशी ने प्याज एवं गन्ने को उचित दाम 
मिले, इसके लिए पूना और नासिक जिले में आन्दोलन कर किसानों को 
सफलता दिलवायी है। 

उत्तर प्रदेश में फेजाबाद जिले में श्री होसलाप्रसाद त्रिपाठी ने गद्नें के 


उचित दामों के लिए किसाद-आन्दोलन कर गज्ने के दाम बढ़ाने को 
मिल-मालिक क्रो मजबूर किया । द 

उत्तर प्रदेश का 'चिपको आन्दोलन' दुनियाभर में मशहूर हो गया 
है। वहाँ के श्री चंद्रिकाप्रसाद भट्ट एवं श्री सुन्दरलाल बहुगुणा ने चमोली 
एवं टिहरी जिले में लोगों को-खासकर महिलाओं को-जगाया है। वहाँ 
के जंगलों के पेड़ बेतहाशा काटे जा रहे थे। ज्यों ही पेड़ काटनेवाले 
पहुँचते हैं, त्यों ही सार गाँव के स्त्री-पुरुष पेड़ से चिपक जाते हैं। इस 
आन्दोलन के लिए अब वहाँ किसी नेता की जरूरत नहीं रही है । इस 
प्रकार के नये सत्याग्रह से लोगों ने गाँव-गाँव के जंगछ की कटाई. रुका 
दी है। हर गाँव में नया नेतृत्व उभरा है, जिनमें स्त्रियाँ काफो बड़ी 
संख्या में शामिल हैं । शराब की दूंकानों पर पिकेटिंग कर इन्होंने शराब 
को दूकानों को बंद करवाया है। 


पश्चिम बंगाल के बाँकुरा जिले मे सिमलापाल प्रखण्ड में संघर्ष कर 
खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया गया। वेसे 
ही इस जिले में न्यूनतम मजदूरी दिलवाने के लिए सत्याग्रह कर कानतनी 
हक दिलवाया गया । 


कर्नाटक में बेलगाँव की हिडाल अल्युमिनियम फैक्टरी के खराब 
जहरीले पानी का तालाब फूट जाने के कारण चार-पाँच गाँवों की 
फसलें मारी गयीं। गाँववाले मुआवजे के लिए एवं जंगल में यह तालाब 
बने, खेतों के तजदीक नहीं, इस माँग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं । 
... रचनात्मक कार्य- यह हुई अन्यायों के खिलाफ संघर्ष के प्रसंगों की 
कहानी । अब लोजिये, रचनात्मक कार्यों के प्रसंगों को । : 


जब लोग जापते हें १५३ 


बिहार में मंगेर जिले में झाझ-क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति एक रुपया 
इकट्रा कर ३०० गाँवों में ७ लाख रुपयों का ग्रामकोष गाँव-गाँव में 
बनाया गया है, जिसके आधार पर बेंक से ऋण लेकर ग्रामविकास के 
कई काय॑ किये जाते हैं । 


उत्तर प्रदेश में 'चिपको आन्दोलन! ने न केवल पेड़ काटे जाने से 
रोक दिये हैं, बल्कि नंगे पहाड़ों पर पेड़ लगाकर वनीकरण भी किया 
है। उन्होंने भूस्खलन एवं बाढ़ जेसो राष्ट्रीय समस्याओं को छुआ है 
और वनाधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया है। द 


राजस्थान के बाँसवाड़ा जिले में गांव के सब बालिग लोगों की 
ग्रामसभा का गठन कर अपदी जमीन, पान्नी और जंगल का प्रबन्ध 
ग्रामवासी खुद कर रहे हैं और लगान भी खुद ले रहे हैं। अक्सर मान 
लिया जाता है कि जनता आन्दोलन कर सकतो है, लेकिन लोगों 
को अपने गाँव के प्रबन्ध का कानूनी हक मिल गया तो वे सब कुछ 
चौपट कर देंगे। ये आशंकाएँ झूठी हैं, यह बात यहाँ साबित हो गयी 
है। ये गाँव ग्रामदानी हैं इसलिए इन्हें अपनां प्रबन्ध खुद करने का 
कानूनी अधिकार मिला हुआ है। पिछले चार वर्षों में से इस क्षेत्र में 
हर गाँव में सिंचाई के लिए छोटे-छोटे तालाब गाँववालों ने बनाये हैं, 
रास्ते बनाये हैं, अधरे खुदे हुए कुएँ पूरे किये हैं। ग्रामसभा के पक्के 
भवन बने हैं, पाठशालाएँ खुल गयी हैं और शिक्षक वहाँ नियमित 
उपस्थित रहते हैं। गाँव की कुल जमीन का खाता ग्रामसभा के नाम 
से होने से पटवारी का दखल तो खत्तम ही हो गया है। शराबबंदी, 
झगड़ों को आपस में हो निबटाना, दहेज न लेता, मृत्युभोज बंद करने के 
संकल्प करके उस पर डटे रहना आदि काम किये जा रहे हैं । 


जमीन के झगड़े समाप्त हो गये हैं। इन गाँवों की ग्रामसभाओं के 
अध्यक्ष बड़े उत्साह से बताते हैं कि जो काम पिछले ३० सालों से अठके 
पड़े थे, वे हमने इधर तीन-चार सालों में पुरे कर लिये हैं । 


१५४ भारत किघर ? 


महाराष्ट्र में थाना जिले के विक्रमगढ़-क्षेत्र में बुधवार का दिन 
लोक-अदालत्त का दिन बन गया है। लोग इस दिन यहाँ आकर अपने- 
अपने झगड़े आपस में निबटाने लगे हैं । 


मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर बने हुए बाँध के 
पानी की सिंचाई से जमीन दलरूदल बन गयी और फसल का उत्पादन 
गिरने लगा। अतः वहाँ के निवासियों ने 'मिट्टी बचाओ अभियान 
चलाया है। चंकि उन्हें सरकार के एक विशाल तकनीक से जूझना है 
अत: हर कदम पर अपनी बात ठीक वैज्ञानिक आधार से कहने की 
उन्होंने कोशिश की है और बार-बार तज्ञों का सहयोग लिया जात्ता है। 
यहाँ खेतों को समतल करने के लिए सरकारी समिति ने ११०० रुपया 
एकड़ खच आँका था। सरकारी अधिकारियों ने २६०० रुपये तक लोगों 
से वसूल किया। अभियान ने ऐसे मामले जमा कर नहर-अधिकारियों 
के सम्मुख रखे । अब न्याय हो रहा है। अभियान के कारण पर्यावरण 
की समस्याओं की ओर सबका ध्यान गया है। 


मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ के निवाली-क्षेत्र में बरसों से बहन 
कान्‍्ता त्यागो लोक-अदालत का बढ़िया काम कर रही हैं। उस क्षेत्र का 
एक भी मुकदमा पुलिस के पास नहीं पहुंचता है। सबका निबटारा 
स्थानीय सहयोग से बहन कान्‍्ता कर दती हैं । 


उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में बनवासी सेवा-आश्रम ने पिकेटिग 
द्वारा शराबबंदी एवं जंगल के अधिकारियों से ली हुई रिश्वत वापस 
: दिलवाने की सफल कोशिश की है। यहाँ की ऊँची-तीची जमीन को पानी 
दिलवाने के लिए 'छोटी-बंबी योजना' का सफल आविष्कार किया 
गया है। इसमें ऊँची भमि में चारों ओर का पानी बंबी बाँधकर रोका 
जाता है और यह रुका हुआ पानी नीचे के खेतों को दिया जाता है। 
' ऐसी सेकड़ों बंधियाँ गाँववालों ने अपने अभिक्रम से पिछले ११ वर्षों में 
बनायी हैं । 


जब लोग जागते हैं १५७ 


शिक्षा के क्षेत्र में बारडोलो में उद्योग द्वारा शिक्षा का सफल प्रयोग" 
श्री मोहनभाई परिख ने 'सुरुचि शिक्षण-वरसाहत' में किया है। यहाँ की 
यंत्रशाला और छापाखाने में ततीत माह से लेकर सालभर का प्रशिक्षण: 
दिया जा रहा है। इस शिक्षा के द्वारा विभिन्‍त विषयों की एवं जीवन में 
सुसंस्कार और सामाजिकत्ता लाने की शिक्षा दी जा रही है । इस प्रकार 
अनौपचारिक शिक्षा का एक नमूना यहाँ खड़ा हो रहा है। 


कन्याकुमारी में मछली पकड़नेवाली एवं अन्य छोटे-छोटे काम: 
करनेवाली महिलाओं ने अपना संगठन बनाकर चेतना-जागरण एवं: 
अन्याय-निवारण का काम शुरू किया है। 


अहसदाबाद ( गुजरात ) में श्रीमती इला भट्ट द्वारा सड़क पर 
टोकनी रखकर सब्जी बेचनेवाली एवं ऐसे छोटे-छोटे काम करनेवाली 
महिलाओं को संगठित कर उनमें जागृति द्वारा उनकी आय बढ़ाना एवं: 
उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का व्यापक और उत्तम काम किया जा 
रहा है। 

मुनाफे का वितरण-महाराष्ट्र में यवत्तमाल जिले में पुसद में पांढरी-- 
पांडे कपड़े की दूकान चलाते हैं और उसका सारा मुनाफा प्रतिवषं ग्राहकों: 
. की वषंभर की खरीदी के अनुपात में बाँट देते हैं । 


हम क्या करें ? 


ये महिलाएँ एवं सामान्य पुरुष, कभी एकाकी ओर कभी संगठन 
बनाकर, लोगों को जगा रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं ओर अन्यायों 
का शांतिपूवंक मुकाबला कर रहे हैं। तो क्या हम सब अपने-अपने क्षेत्र 
में ऐना नहीं कर सकते ? हम जहाँ भी रहते हैं, उस गाँव में या नगर के 
मुहल्ले में लोगों का संगठन बनाकर पुनर्जागरण का काम शुरू करे। भारत 
माता आज अपने सन्‍्तानों की ओर आश्ञाभरी दृष्टि से देख रही है। सारी 
दुनिया की ही यह परिस्थिति है। सभी जगह केन्द्रीय राज्यसत्ता ओर 


१५६ भारत किधर ? 


स्अथेसत्ता ने मिलकर सामान्य आदमो के खिलाफ षड़यंत्र रचा है। गत 
२४ जून १९८१ को दुतिया के ५३ नोबल-पारितोषिक विजेताओं ने जिनेवा, 
रोम, बसेल्स, बन, पेरिस, ओटावा तथा न्यूयांक इन सात महानगरों से 
इसी तरह की अपील निकालो है। उन्होंने घोषणा की है कि आज की 
राजनीति तथा अथ॑व्यवस्था करोड़ों की भुखमरी के लिए जिम्मेवार है । 
उनको रोटी का आश्वासन देने में यह व्यवस्था असम है। यह व्यवस्था 
'करोड़ों आदमियों को कुचल रही है। इस व्यवस्था को बदलने में आना। 
-कासी करने से सारी दुनिया के नष्ट होने की पूरी संभावना है । दुनिया के 
शक्तिशाली लोग हवा का रुख समझकर बदले तो बहुत ही अच्छा; अन्यथा 
गांधी प्रणीत, शांतिमय आन्दोलनों का सहारा लेकर दुनिया के दुबंलों को 
यह आत्मघात्त रोकना होगा | अगर दुनिया के असहाय लोग अषता भाग्य 
अपने हाथ में लेकर मानवीय मूल अधिकारों के कानूनों को छोड़कर अन्य 
सब कानूत मानना अस्वीकार कर दें और कमजोंरों को सँमेंठन 
बनाकर गांधीजी के सत्याग्रह के रास्ते का वरण करें तो आज का यह 
संक्रट टल सकता है। हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जोने का मूलभूत 
अधिकार है। इस अधिकार को पात्ते के लिए जनसामान्य को एक होकर 
'शांतिमय आन्दोलन का सहारा लेना होगा ।** 


अभी भी देर नहीं हुई--कोई कहेगा कि ३५ साल स्वराज्य को हो 
गये, बहुत देर हो गयी है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी बहुत देर नहीं 
'हुई है, अन्यथा ऊपर बताये हुए काम सामान्य लोग नहीं कर सकते थे । 
“इनमें से बहुतों के नाम न तो कभी अखबारों में आये थे, न आयेंगे। 
“इजराइलवासी हिंदू विव्वविद्यालय के इतिहास के प्राध्यापक टालमान 
"से प्रदत्त किया गया कि क्या आप इतिहास के अध्ययन के आधार 
“पर कह सकते हैं किः सदेवः सत्य की विजय हो होती है? कुछ क्षण 
सोचकर उन्होंने कहा--“संगठित सत्य की विजय होती है | हाँ, संगठित 
असत्य की विजय संभव नहीं है।” आय... ४] 


जब लोग जागते हें द १५७ 


गांधी ने लोगों को सदियों की महान्‌ निद्रा में से जगाया भौर' 
संगठित क्या । गांधीजी ने कहा है-- ऊभी भी काफी देर नहीं हुई है, 
जब कि मामले ठोक न किये जा रुके, बद्धतें कि हम खुदगर्जी को त्याग 
दें और सेवा-भावना को अपना लें। भय को छोड़ दें। पाखंड का त्याग 
करें। सचाई को अपनाकर ईमानदार व नेत्तिक बनें ।” यह कथन 
आज भो सही है। 


ध्यरिशिष्ट : है 


गोबर गेस संयंत्र और उर्वरक कारखाने 


भारत सरकार ने अपनी योजना में २०९८ करोड रुपयों का प्रावधान 
१९ उर्वरक कारखानों के लिए किया है । इतनी राशि में देश में ५५ लाख 
गोबर-गैस प्लांट लगाये जा सकते हैं। दोनों के तुलनात्मक आँकड़े इस 


प्रकार हैं-- 





१० कारखानों का ५० लाख गोबर गेस का 

वाधषिक उत्पादन वार्षिक उत्पादन 
5१. नाइट्रोजन ११ लाख टन ६६ लाख टन 
२, फॉस्फरस ३३ लाख टन ४.४ लाख टन 
३. पोटश ना ४.३ लाख टन 
४. कैल्शियम ना ४११.,० लाख टन 
५. हामस न ४४०. लाख टन 
६, बायोगैस ना २ करोड़ घन मीटर 
७, सूक्ष्म तत्त्व हि पर्याप्त मात्रा में 
८. रोजगार १०,००० व्यक्ति १०,००,००० व्यक्ति 








( शताब्दी सदेश' पाक्षिक-इन्दोर, १५-८-८ है का अंक, पृष्ठ ८ ) 


“ १५८ “ 


परिशिष्ट : २ 


जमीन की मालिकी प्रत्यक्ष मेहनत करनेवाले की न होने से और अन्य 
बरबादियों के कारण होनेवाली हानि का विवरण मजदूरी ६ र० रोज 





क्र० ह।ति का कारण सालभर की हानि 
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